जकविक वर्ता 


समाजवादी जन परिषद का !3 वां राष्ट्रीय सम्मेलन 


और 
पारित राजनौतिक-आर्थिक प्रस्ताव 


कबिता 


हँसो हँसो जल्‍दी हैसो हेंसो पर चुटकुलों से बचो 
उनमें शब्द हैं 
रघुवीर सहाय कहीं अनमें अर्थ न हों जो किसी ने सौ साल पहले दिए हों 
हैंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है- बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हैंसो 
हैसो अपने पर न हैसना क्योंकि उसको कड़बाहट ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे 
पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे और ऐसे मौकों पर हैसो 
ऐसे सो कि बहुत खुश न मालूम हो जो कि अनिवार्य हाँ 
वरना शक होगा कि यह शख् शर्प में शायिल नहीं जैसे गरीब पर किसी ताकतवर को मार 
और मारे जाओगे जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता 


उस गरीब के सिवाय 
हैसते-हैसते किसी को जानने मत दो किस पर हैसतो हो. और वह भी अक्सर ईँसता है 
सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर 


एक अपनापे कौ हैसी हैसते हो हँसो-हैसो जल्दो हैँसो 
जैसे सब हँसते हैं बोलने के बजाय इसके पहले कि बह चले जाएँ 
जितनी देर उँचा गोल गुंबद गूँजता रहे, उतनी देर उनसे हाथ मिलाते हुए 
तुम बोल सकते हो अपने से नजरें नीचो किए 

चमते-घमते फिर हँसना उसको याद दिलाते हुए हैंसों 
क्योंकि तृम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फेंसे कि तुम कल भी हैँसे थे 


अंत में हैसे तो 


तुम पर सब हैसेंगे और तुम बच जाओगे 
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संपादकौय 


अभिव्यक्ति के माध्यमों के चरित्र और 
स्वरूप को बदलने कौ साजिश 


'विघमता, जाति, धर्म के आधार पर सिस्धात्टौन व बोट की राजनीति 
'करने वालो ऱाजनौतिक पार्टियां और उनको सरकारें अभिव्यक्ति के 
माध्यमों के चरित्र व स्वरूप को वदल देने पर आमादा हैं। उनके 
लिए यह जरूरी हो गया है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उनके 
अनुकूल एकतरफा माहौल नहों वन पाएगा और उनकी मंशएं पूरी 
नहीं हो पाएंगी। उनकी मंशाओं मे एक मंशा देश को वैश्वीकरण और 
जानासवाद मं ज्क देन है। वेश्लैकरण और वाजासवाद के दबाव में 
ऐसा किया जा रहा है या हो रहा है। 

अभिव्यक्ति और उसकी आजादी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष पाबंदी 
लगाते को कई वार कोशिश हो चुकी है। नव भी ऐसी कोशिश हुई 
और जहां कहीं भी हुई, इसका पुरजोर विरोध हुआ। यह साफ है कि 
इससे छेड़कड़ नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर विदोध में देश उठ 
खड़ा होगा। अभिव्यक्ति और उसको आजाद देश के लोकतंत्र और 
उसके अनुरूप व्यवस्था का एक मानदंड है। पादो तानाशाह का 
चोतक है। 

आनादी के बाद खासकर 972-73 से 977 तक शासक 
'पाटी और उसकी केंद्र और राज्य कौ सरकारों ने अभिव्यक्ति को 
आजादी पर घोर प्रहर किया। उन्हें इसका खामियाजा भी भ्रगतना 
कह हुआ कि रानोतिक पार्टियां और उनको सरकारें 
संभल गई। लेकिन 990-५] के बाद सत्ता में रहीं पार्टियों के 
आता तेताओं ने अभिव्यक्ति के माध्यमों यानी अखबाएोँ-पत्रिकाओं 
के खिलाफ का प्रचार शुरू किया कि ये झूठ लिखते और बपनाम 
करते हैं। अखबारों-पव्रिकाओं का मजाक उड़ाने का सिलप्तला चल 
पड़ा। उसके इस करतृत से एक तरफ राननोतिक च सरकारी 
हलकों को प्रेस जगत को दवोधते रहने का वल मिला, दूसरी ओर 
अछबाएँ-पत्रिकाओं के खिलाफ घाहोल बना और उसके प्रति आप 
ज्ञोणों का विश्वास उगमगाया। 

अखबारों-पत्रिकाओं ने अपने चरित्र ब स्वरूप की रक्षा के 
लिए जो रणनोति अपनाई, बह उनके लिए घातक हुई। उन्होंने अपने 
चाय में बतौर विकल्प ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सरकारो या 
जोर सरकारी मदद (यानो विज्षपन) के बेर वे चल सके वे मरकरों, 


राजनैतिक पार्टियां, पैनीपतियो पर ज्यादा 
यो करें वे विज्ञापन 


ज्यादा निर्भर रहने लगीं, 
लिए दंडवत करने लग गईं। अखबारों- 
जो अभिव्यक्ति और उसकी आजादो के 


बिरोधी चहते रहे हैं। 
अखबारों और पत्रिकारों में संपादकीय विभाग को औकात 


धऑरे-भीरे कम कर दी गई, विज्ञापन और प्रसार के विभाग ही सब 
कुछ हो गए। प्रबंधन यानी मालिकों की टोम ज्यादा मृगाफा को 
व्यावसाधिकता के मकसद से व्की करने लगों, जो सत्ता चाहत है। 
एक समय था जब अखवारों-पत्िकारँ मं खबरों को प्राधिपकता 
दो जाती थो। खबरों को छापने के लिए विज्ञापन ल्टा दिए जाते वे। 
अव खबरें भले न छें, विशापन जरूर छपपते हैं। 'सबकी ख़बर लें, 
, तहो जनाएँ' का दोर खत्म हो गया। 
0 ही हेतो है, साकारात्मक (पॉजिटिव) 
की नहीं, यह मान्यता थी और अब जैक उल् है। 'ऐेडन्यून' शुरू 
कई संफदकों ने लो इसका विरोध किया लेकिन उसका कोई 
'हुआ। अब तो 'पेड पेज' वा 'पेड पेपर' का चलन हो 
है।ऐसो हालात में जोखिम लेकर कुछ ही अखबार और पतरिकाएं अपने 
़ और स्वभाव को किसे तरह बचा कर चल रहे हैं। टी चैनलों 
को भी स्थिति अखबाों-पर्रिकाओं ही जेसी है। उनको अलग नजर 
हीं देखा जा सकता। 
गौरतलब है कि पहले अखबारों-पत्रिकाओं को प्रेस कहा या 
रहा था। जब टीवी चेनलों की बाढ़ आ गई तो प्रेस को जगह 
मोडिया शब्द का इस्तेमाल होे लगा। 'मोडिया' अब 'गोदी गोडिया' 
उन गया है। सोशल मोडिया का दौर है। गोदी मोडिया से निराश 
जनों को सोशल मीडिया से राहत मिल रही है। मौडिया जो काम 
हों कर पा रहा है, वह सोराल मोडिया कर रहा है, भले उसको 
सोमा है। मीडिया को गोदी मौडिया वनाने की चाल को समडने, 
मौडिया के चसित और रदरूप को बचाने के आंदोलन को जरूरत 
है। पह तभी संभव है जब इसके लिए आम जोग आगे आएं। 
मप्र 


जब कलम शा आशयवय 


बच्चों को तो बख्श दो 


मध्य प्रदेश की एक घटना यह है कि आठवीं कक्षा के एक 
दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके हाथ का लिखा एक 
पन्ना मिला जिस पर उसने अपने स्कूल के शिक्षकों पर कई 
आरोप लगाए हैं। आरोप यह कि उसके शिक्षक जाति के 
आधार पर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं। हमें "समता 
मार्ग' से यह जानकारी मिली। यह एक बेब पोर्टल है। 

अमित प्रजापति तामक दलित छात्र सौधी जिले के रामपुर 
(सैकिन) थाने के तहत पड़खुरी गांव का रहने बाला था। बह 
_नवोबिद्यालय, चिरहुट सर्रा का छात्र चा। उसके परिवार के 
लोगों का कहना है कि अमित को नोची जाति का बता कर 
दुर्व्यवहार किया जाता था। स्कूल के शिक्षकों का तर्क है कि 
वे अच्छी तरह से पढ़ने-लिखने के लिए केवल डांट-डपट 
करते थे। स्थानीय प्रशासन इस घटना को जांच कर रहा है। 
याद दिला दे कि राजस्थान में शिक्षक द्वारा एक दलित छात्र 
को बुर तरह मारने-पोटने की घटना हुई थी। छात्र का कसूर 
यह था कि उसने स्कूल मे रखे घड़े से पानो ले कर पी लिया 
था। उसे इतना मारा-पीटा गया कि वह अधमरा हो गया और 
उसके परिवार वालों को उसकी जान बचाने के लिए उसे 


नजरिया 


अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्कूल के शिक्षकों ने इस 
घटना को सिरे से इनकार किया और प्रशासन ने जांच करते 
का भरोसा दिया। 

दलित युवकों को साइकिल पर वा घोड़ी पर चढ़ने या सम- 
धज कर रहने पर प्रताड़ित करने, उसे मारने-पीटने, झूठे 
आरोप लगा कर, नंगा कर सामूहिक पिटाई करने, मोटर 
साइकिल में बांध कर घसीटने, दलित युवतियों के साथ 
छेड़डानो और बलात्कार करने को घटनाएँ अखबाएँ में 
देखने को मिलती रहती हैं। अब स्कूली बच्चों के साथ भी 


जुल्म को घटनाएं होने की खबरें आने लगी हैं। वहां यह भी 


निक्र कर देना जल्‍ूरी है कि ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत, 
लेकिन कुछ का पता कभी-कभार ही चल पाता है। अधिकतर 


घटनाएं दबा दी जाती हैं। 

जब समाज में मनुवादी ताकतें ताकतवर होने लगें और 
विष्रमता का सबसे बड़ा आयाम जातोपता उभारी जाने लगे, 
तो ऐसी घटनाओं का होना अस्वाधाविक नहीं है। ऐसी 


घटना: 


ऑं का जितना विरोध होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 


सामाजिक आंदोलन न होना इसको बड़ी वजह है। 


जोशीमठ के ध्वस्त होने का मतलब 


जोशोमठ अब पहले जैसा नहीं है। यह शहर घंस और बर्बाद हो 
रहा है। वहाँ के लोग शरणायी बन गए हैं। जानकार बताते हैं कि 
केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए हो रहे निर्माण 
कायं के दौरान जोशीमठ के घंसने का सिलसिला शुरू हुआ और 
यह सिलसिला कब खत्म होगा, निश्चित तौर पर कुछ मो नहीं 
कहा जा सकता। निर्माण कारों के चलते उत्तराखंड के विफल 
इलाकों को ऐसी बर्बादी का सामना करना पढ़ रहा है। वैज्ञानिक 
व प्राकृतिक दृष्टि से मनहही को नजरअंदाज कर 'विकास' का 
दिखाबा और निर्माण कार्य किया जा रहा है। 

कहना न होगा कि सरकार और प्रशासन की ओर से पर्वावरण 
की रक्षा करने के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उसके साथ 
जाइंसाफो हो रही है। प्रकृति से जबरजस्तो को जा रही है। 


पहाड़, जंगल, जमीन, वन, नदी, झौल, समुद्र से वर्यावरण बनता 
है। पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं। जगीन 
अनुपजाऊ बनाई जा रहो हैं। बन खत्म किए जा रहे हैं। नदियाँ 
पर बड़े-बड़े बंध बनाए जा रहे हैं। नतोजन पहाड़ों का घंसना, 


अचनाक पोसप बदलता, बादल फटना, जलस्तर का नीचे जाना, 
नदी सुना, ज्ील का पटना, बाढ़, सुखा जैसे संकट बढ़ते लगे 
हैं। 

गांव को उजाड़ कर शहर को आबाद किया जा रहा है। शहर को 
चमक-धमक के लिए पर्यावरण को उपेक्षा हो रहो है। शहर पर 
अंकुक नहीँ लगाया गया, परयावरण विरोधी शहरी मानसिकता को 
नहीँ बदला गया, मौजूदा तथाकथित बिकास को नहाँ त्यागा गया 
तो विनाश को रोका नहों जा सकता। 


-सरॉबादिक 
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सामयिक वार्ता की यात्रा 
अतुल कुमार 


'साम्यिक वार्ता का मौजूदा यह अंक आपके हाथ में है। इधर 
कुछ महोने से आपको कई अंक नहीं मिले होंगे, उसके पहले 
डाक से, साथियों के हाथों व ऑनलाइन मी मिलते रहे होंगे। 
कोरोता जैसे व्ववधान के चलते सामयिक बातों समय से आप 
तक नहीं पहुंच पाई। हमारो कोशिश है और हमें उम्मीद भी 
है कि सामचिक चार्ता समय पर आप तक पहुंचे। यह कहना 
अति न होगा कि सा्मविक वार्ता देश में हिंदी में वेचारिको 
अस्तुत करने का दुर्लभ माध्यम है। यह हमारे विचारों को 
समाजवादी कसौटो पर परीक्षण कर परिमाजित करतो है। 

हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कलकत्ता (कोलकाता) 
से सत्तर के दशक में प्रकाशित होने वालो चौरंगो वातां को ही 
कड़ी मे सामयिक वातां ने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया 
है जिसकी कल्पना चौरंगी वार्ता के वक्त की गई थी। आपातकाल 
में चौरंगी वातां पर सरकार को कुदृष्टि और उसके प्रकाशकों, 
संचालकों, लेखकों ओर उससे जुड़े महत्वपूर्ण जनों के जेल में 
चले जाने के वाद दह बंद हो गई। आपातकाल के बाद 977 
में लोकतावक जयप्रकाश नारायण की शुभक्रामनाओं के साथ 
सराम॑चिक वार्ता का पटना से प्रकाशन शुरू हुआ। 

पटना से सामयिक वार्ता का प्रकाशन स्वर्णकाल कहा जा 
सकता है। संपादक किशन पटनायक ओर संपादन कार्य 
संभालने वाले अशोक सेकसरिया के हाथों वह पत्रिका चमक 
रहा थी कम हजार से ज्यादा प्रारया यठवा के हथा मे फच 
रही थी। लेकिन कुछ वर्षों वाद हालात ऐसे बने कि उसे 
984 में वाराणसी ले जाना पड़ा। यहां साथियों के सहवोग 
से यह अपने असरदार व उज्नबल रूप में प्रकाशित होतो 
रही। वाराणसी में रहते सामथिक वार्ता ने नए-नए साथियों को 
जोड़ा ही, अपनी बैचारिको को भी तेवर के साथ धार दिया। 


तब समता संगठन का गठन हो चुका था और किशन 
पटनायक की आगुवाई में इसके नेता-कार्यकर्ता वैकल्पिक 
राजनीति का आकार देने का उद्यम करने लगे। सामयिक 
बातों इस वेकल्पिक राजनीति के वेचारिक पक्ष का मुखफ्र 
और वाहक बन गई थी। इस दौर में सामयिक वार्ता ने अनेक 
ज्वलंत मुद्दे उठाएं और अपनी राय रखी। पंजाब का आपरेशन 
ब्लृस्टार, प्रधानमंत्री श्रोमतो ईंदिरा गांधी को हत्या, सिख 
विरोधी दंगे और देश भर में उसका असर, इंदिरा सहानुभूति 
के बल कांग्रेस को बहुमत, उसको सरकार के दोर में 
अपनाई गई नीतियों पर सामधिक वार्ता ने बड़ी संजीदगी और 
गंभीरता से बेबाक विश्लेषण किया और वैकल्पिक राजनीति 
बाबत समाजबादी नेताओं कार्यकर्ताओं को दिशा दी। 
सामदिक वार्ता को 989 में वाराणसो से मुजफ्फापुर ले 
जावा गया। बिहार के इस एक छोटे शहर में इसका व्यापक 
स्वागत हुआ। उसे अनेक नए सहयोगी और वैचारिक समृह 
मिले, जिनके सहवोग से उसने अपने तेवर और धार को 
बरकरार रखा। एक खास बात यह भी थो कि समाजवादी 
विच्चारक सच्चिदानंद सिन्हा का सानिध्य प्राप्त इुआ। सामविक 
वात से जुड़े समाजवादियों का समूद देश भर में फैले अनेक 
समूहों को इकट्ठा करने में लग गया और इसी दौर में 
वैकल्पिक राजनोति के मद्देतजर जनांदोलन समन्वय समिति 
का उदय हुआ, नो इस वेकल्पिक राजनीति को संसदौय 
राजनीति के मैदान में दल बना कर उतारने के लिए तत्पर 
हुआ । जनांदोलन समन्वय समिति ने इस दौर में नौति निर्माण 
को प्रक्रिया शुरू की, निसकी धरातल पर आखिरकार 095 
में समाजवादी जन परिषद नामक राजनीतिक दल बना। इस 
पूरे दौर में सामयिकर बातों पूरी प्रक्रिया को वाहक बनो और 
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हर पक्ष को सामने रखतो रही। 

सामबिक वाता जनवरों 094 तक मुजफ्फरपुर से हो 
प्रकाशित हुई। उसके बाद उसे वाराणसी ले आया गया। वह 
यहां से |998 तक्क प्रकाशित होती रही। चौरगी वार्ता की तरह 
सामयिक वार्ता के प्रारंभ से जो एक बात अनवरत और एक 
लथ में चलती रही, वह था अशोक सेकसरिया का 
अभिभावकत्व। वे सामयिक वार्ता को संभालने के लिए 
घटना आए, तो वाराणसी और मृजफ्फापुर में नहीं रहते हुए 
भी कलकत्ता से ही उसे संभालते रहे। 

सामविक वार्ता 998 में दिल्‍लों आ गईं। आधुनिक 
साजसज्जा, तकनीक के साथ वह नियमित प्रकाशित होती 
'रहो। इसके कई ऐसे अंक निकले जिन्हें आज भी याद किया 
जाता है। कई बार इसे इतनी बेचारगी के साथ गुजरना पड़ा 
कि बिल्कुल अनाथ और निरोह स्री लगो। अगर पटना को 
इसका स्वर्णोम काल कहा जाए तो दिल्ली में सबसे नोचले 
पायदान तक आने का रिकॉर्ड रहा। सामयिक वार्ता 202 


इटारसी से प्रकाशित हुई। 

इटारसो में कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सामविक 
बातों के अहम अंक निकले। यहां उसके कलेबर और साज- 
सज्जा में शानदार बदलाव हुए, साथ हो वह मासिक को 
बजाय द्विमासिक हो गईं। तकरीबन दो ही साल हुए होंगे कि 
सामयिक वार्ता को संघाल रहे सुनील का 204 यें निधन हो 
'गया। इस स्थिति में उसे वाराणसी लाया गया। इसी बोच उसके 
सवारी प्रकाशक राजेंद्र बिंदूल गुनर गए। सामयिक बार्तो 
वाराणसी में 209 तक चली | इसी साल वह फिर दिल्‍ली आ. 
गई। स्वामी-प्रकाशक व संपादक को कानूनी प्राक्रया का पूरा 
कर उसका एक अँक निकला था कि देश-दुनिया कोरोना 
जैसी महामारो को चपेट में आ गई। इस महामारो में हो उसके 
डिजिटल तरौके से कई महत्वपूर्ण अंक निकले। महामारी का 
दौर खत्म हो गया है। समाजवादी विचारधारा कौ वाहक इस 
पत्रिका को पहले की तरह प्रभावशाली बताने के लिए पाठकों- 
लेखकों की हर सहयोग कौ जरूरत है। 


आधुनिक टेक्नोलॉजी ने समाचार पत्रों तथा दूसरे संचार माध्यमों को क्षमता बढ़ा दी है। व्कोरोड़ो-अरबों लोगों को 
अधभिव्यक्ता का ठेका एक समाचार पत्र ले सकता है। ऐसे समाचार पत्रों का संचालन सिर्फ सत्ताधारी या पूंजीपति 
कर सकते हैं। संचालन और अभिव्यक्ति - इन दो शब्दों का कुछ लोग एक हो अर्थ लगाते हैं। संचार आसान 
हो गया है तो कहते हैं अभिव्यक्ति आसान हो गई है। बात उलटो है। संचार माध्यमो के द्वारा सिफ उन सारे लोगों 
कौ अधिव्यक्ति बनी रहेगी, जिनकों संचार माध्यमों के मालिक चुन लेंगे। बड़े समाचार पनों ने छोटे प्ज्रों कौ 
अभिव्यक्ति छोन ली है। अब जो स्थानीय पत्र होते हैं, वे बड़े पत्रों के स्थानीय संस्करण जैसे ही होते हैं। अलग 
अभिव्यक्ति हो नहों सकती | पुरानी टेब्नोलाजो में यह संभव था कि सत्ता में रहे बगैर भी समाजवादो, साम्यबादी, 
्रमोद्योगवादी, नास्तिकवादी दृष्टिकोण की पत्रिकाएं समान में प्रतिष्ठित हो सकती हैं। अब सिर्फ अपने समर्थकों 
के बीच हो उनका वितरण सीमित रहता है। तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नों को छोड़ कर हर चीज पर सारे प्रतिष्ठित 


समाचार पत्रों का स्वर एक जैसा होता है। 


किशन पटनायक, अक्टूबर 988 (विकल्पह्टीन नहीं है दुनिया से साधार) 


जनक फरवसे जाए आकियवय 


हमारे सपने और भूलें और अब 2024 
के आम चुनाव की चुनौती 


महेश विक्रम 


आजादो के लिए संघर्ष के साथ ही एक परंपराप्रस्त रूढ़िवादी 
समाज के मानसिक परिवर्तन की अपेक्षा और उद्देश्य से हुए 
महात्मा ज्यॉतिया फुले, महात्मा गांधी, वाबा साहेव अंबेडकर 
और अनेक समान ओर राष्ट्रचितकों और नेताओं के प्रयास 
एवं आंदोलन से हम सभी मायने में एक जागरूक समतावादी 
और सहिष्णु राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देखा था। आजाद 
भारत का संविधान उसी स्वप्न को आकार देने का घोषणा 
प्र है। इसमे हमार उत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए 
रखते हुए आधुनिक शिक्षा के स्तर और एक सुनियोजित 
आर्थिक वातावरण के साथ एक आत्मनिर्भर और सबल राष्ट्र 
के निर्माण को कल्पना निहित थो। सामाजिक और आर्थिक 
और उदेक्षित समूहों और समुदायों का लक्ष्य 
कर उनके उत्तान के विशेष प्रयास भी इसमें सम्मित थे। परंतु 
इसके लिए इन सभो उपक्रमों की पयाप्तता और सघन सतत 
प्रवास और कार्यक्रम सभी कुछ होना अनिवार्य था। और 
सबसे बड़ो आवश्यकता थी उस दिशा में सत्यानिष्ठ जिजिविषा 
का चना रहना। 

लेकिन हुआ क्या ! हमारे आधे-अपूरे प्रयासों और फिर 
हताशाओं से प्रस्त होते हुए कठिन परंतु वास्तिक एच से 
खविचलन और राट्टकट सरल मार्ग अपनाए जाने ने स्थिति को 
और जटिल बपना दिवा। हम पूंजीवाद के छत्मपूण जाल में जा 
फंसे। थोड़ा पीछे जाए तो महात्मा गांधी द्वारा साध्य के लिए 
साधन की पवित्रता के आदर्श के समानांतर समाजवादी 
अंतर्रविरोध से उर्पानित संचन सात्याल, चंद्रशेखर आजाद 
और सरदार भगत सिंह जैसे बलिदानियों के उग्र क्रांतिकारी 
प्रवासों का भो अपना अलग वजूद बना रहा था। स्वतंत्रता 
आंदोलन के समय ही गांधी के आदर्श सै प्रेरित समानवादियों 


रूप से वंचित 


ने कांग्रेस से भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट समूह (933) का 
निर्माण कर लिया था। बाद में नेताजो सुभाष चंद्र बोस ते 
अपना अलग रास्ता चून लिया। आजादी प्राप्त होने के साथ 
हो अपने समाजवादो राष्ट्र के स्वप्न को सत्ता की चौखट तक 
पहुंचाने के लिए गांधीवादी समाजवादियों ने नरेंद्र देव, आचार्य 
कृपलानी, जयप्रकाश, एसएम जोशी, अशोक मेहता, युसुफ 
मेहर अलो, राममनोहर लोहिया आदि के नेतृत्व मं कांग्रेस से 
अलग होकर अपना अलग दल बना लिया। समाजवादियों 
का संविधान सभा में शामिल न होना कितना उचित था या 
नहोँ, वह प्रश्न हमेशा विचारणीय रहेगा। लेकिन राष्ट्र के 
नवनिर्षाण के विषयों का नीति निर्देशक सिद्धांतों तक हो 
सौमित रह जाना इसका प्रकट परिणाम कहा जा सकता है। 

तथापि हमारे संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं को 
स्थापना तथा विचार और वाणी की स्वतंत्रता एक बढ़ा कदम 


था। जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक आधुनिक राष्ट्र के 
उठाए गए सौमित समाजवादी कदयों के रूप मे 


निर्माण 
दलितों को आरक्षण, जमोंदारी उत्मूलन, सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली, सार्वननिक क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के उपक्रम, 
वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास के कुछ आधारभूत 
वासों के महत्व को अनदेखा नहों 
नेहरू को दक्षिणपंथियों और मध्यममार्गियों के बौच छोड़ना 
कितना उचित था! यह भी विचारणीय है। जयप्रकाश को 
निराशा उन्हें संन्यास मार्ग की ओर ले गई और उनका 
सा्राज्यवादी स्वन भूदान और सर्वोदय आंदोलन तक सौमित 
हो गया। लमाजवाद को भारतीव संदर्भ में कहीं अधिक 
गहराई से व्याख्यायित करने वाले पचास और साठ के दशक 
के सर्वाधिक प्रखर समाजवादी घितक और नेता राममनोहर 


किया जा सकता। लेकिन 


जनक फरवने जाए आकि यह 


लोहिया की अधीरता नेहरू-कांग्रेस विरोध पर आधारित होती 
गई और उनके गैर कांग्रेसवाद के नारे में मधुलिमये की 
असहमति के बावजूद हाशिए पर पड़े दक्षिणपंथियों को भी 
साथ लेकर संबिद सरकारों का प्रयोग और उनसे उपजित 
निराशाओं ने समाजबादियों के लिए एक नई चुनौती पैदा कर 
दौ। इंदिरा सरकार द्वारा प्रीबी पर्स को समाप्ति, बैंकों और 
दाता का राज्रीदकरण सम्ाहदाद दिशा में कछ 
बड़े कदम जरूर थे। परत अ्रष्टचार के प्रश्न से विचलित 
होकर आपातकाल की घोषणा एक बड़ी दुर्घटना बनी और 
राष्ट्र तानाशाहों के संकट से ग्रस्त हुआ। इसौ का बड़ा 
अ्रतिवाद राजनीतिक संन्याप्न से वुलाए गए जयप्रकाश नारायण 
के सत्य मे संदणे कीट के हार हर यूवा सच जहा के 
निर्माण में हुआ। इसने राष्ट्र को एक दूसरों क्राति का आभास 
दिलाया और जनता पार्टी की स्थापना के साथ एक बार फिर 
से समाजवादी दिशा में राष्ट्र के तवनि्मांण की आशाएं जगा 
ली गई। 
अनेक रूढ़िवादी मध्यममार्गो और समाजवादियों के बोच 

खींचतान का स्वाभाविक परिणामा केवल जनता पार्टी के 
प्रयोग की अफस्नलता हुई बल्कि इसने समाजवादियों के स्वप्न 
घर लंबे समय के लिए ग्रहण लगा दिया। मधुलिमयें की 
आपत्तियों के बाबजुद सपाजवादियों का उसमें विलय आत्यघाती 
सिद्ध हुआ। समाजवादी पृन: कोई स्वतंत्र और स्पष्ट पहचान 
बनाने में विफल रहे। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बिखराब होता दिखाई 
दिया और उनके अनेक धड़े मंडल राजनीति और दिशाविहोन 
आंदोलन तक सीमित होकर रह गए। दक्षिणपंथियों को पुन: 
उधरने का मौका मिला। सम्ताजवादियों द्वारा किसान संगठन, 
समता संगठन आदि के एकाक्रो आंदोलन जरूर चलते रहे 
लेकिन इसी बोच कमंडल का उभार और डंकल का आगमन 
राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के लिए एक गंभौर संकट के 
रूप में प्रकट हुआ। 

जनता पाटी की दिशाहीनता के समय से ही आशंकित 
किशन पटनायक जैसे समाजबादियों ने इन्हीं चिताओं का 
समाधान स्वतंत्र रूप से चल रहे जनांदोलनों में खोजना चाहा 
और इसी उद्देश्य के साथ समानवादी जन परिषद की स्थापना 


कोयला 


हुई। पुनः जनांदोलनों के समन्वय के प्रवास - एनएपीएम इसो 
का प्रतिफल रहे। दूसरों ओर हमारा लालाचित मध्यम वा 
और कारपोरेट आर्थिक उदारीकरण ओर वेश्वीकरण के दौर 
कहा हर संभव लाभ उठाने के लिए बेचैन था। कारपोरेट के 
लिए दिशाहोत और मतिग्रमित मध्यम वर्ग और हताश निराश 


आम जन को सांप्रदायिक नारे के साथ सत्ता पर काबिज होने 
की क्षमता रखने वाले दल के साथ उड़े होने में आसानी हुई। 
दक्षिणपंथी सांग्रदायिक राजनौति के उभार के कुछ अन्य 
समकालोन देशो और अंतरराष्ट्रीय कारण भो रहे हैं जिसमें 
समाजवादी आंदोलन का कमजोर पड़ना बड़ा कारण है। 
वर्तमान संकट गंभोर है - देश भयंकर आर्थिक संकट 
मे है। व्यवसाय बिखर रहे हैं। सावंजनिक संपत्तियां और उद्यम 
- रैल, बंदरगाह, हवाई अड्टे यहां तक कि प्रतिश्षा सामग्री का 
निर्माण भी, तेजी से निजो कंपनियों के हठाले किया जा रहा 
है। रोजगार नहीं है। मंहगाई बेलगाम है। 80 प्रतिरात से 
अधिक जनता मुफ्त राशन पर निर्धर है। आयात-निर्यात का 
बेहिसाब घाटा और डॉलर के सामने रुपये का लगातार होता 
अवमूल्यन चिंतनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का निजी हाथों 
में चलते जाना उनका देश के आम लोगों की पहुंच से बाहर 
होते लाना है। सरकारो सुरक्षा, संरक्षण और सुविधाएं सभी 
कुछ सत्तासीन दल के झूठे प्रचार और आकंट भ्रष्टाचार का 
माध्यम बनो हुई है। देश को सोमाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। 
संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं कौ अवहेलना 
जऔर उनका दुरुपवोग आम हो चुका है। मीडिया सरकार का 
भोपू वन चुका है। सत्ताधारी इल और उसके सहवोगो कारपोरेट 


जनक फरने जाए आकि या 9 


द्वारा कब्ना लिया गया है। विरोधियों और प्रश्न उठाने वालों 
के साथ देशद्ोहियों जैसा व्यवहार हो रहा है। अल्पसंख्यकों 
से दूराब और उनको नागरिकता पर प्रश्न उठाने की 
बहुसख्याधारित मुहोम राष्ट्र की एकता को भौतर हो भीतर 
तोड़ रहो है। दलित, आदिवासो, मजदूर, किसान और ख््री 
सभी असहाय और असक्षित हैं। नई पूंजौवादी शिक्षा नीति के 
विरोध तथा छान, मजदूर आदि के आंदोलन अत्यंत एकाकी 
या समाप्तप्ाय है। क्षेत्रीय दल आत्मकेंद्रित और व्यक्तिबादी 
है| किसी समाजवादो राष्ट्रोय स्वप्न से उनका कोई लेता-देना 
नहीं है। किस्लान आंदोलन ने अवश्य हो कुछ मूलभूत प्रश्नों 
को उठा कर समाजवादियों और वास्तविक राष्ट्र चिंतको पें 
एक आशा जगाई है। लेकिन अब यह तय हो घुका है कि 
वर्तमान मेँ सत्तारूढ दल को हटाए बिना पूरी तरह बेपटरों हो 
चुके हमारे राष्ट्र को पुनः किसी साकारात्मक दिशा में मोड़ना 
और इस भवानक संकट से उबारना बिल्कुल संभव नहीं होगा 


लंबे समय तक व्यापक वर्ग संघर्ष जाति व्यवस्था कौ आशिक किंतु 


जव॑कि स्वयं संविधान का बना रहना भी संदिग्ध है। 

इसी संकट और चुनौती के बीच 2024 के लोकसभा 
चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। तो समता और 
शर्॑निरपेक्षता का स्वप्न संजोए रही समाजवादी शक्तियां अब 
क्या सोच रहो हैं! इस संकट को भयावकता को ध्यान में रख 
कर क्या वह स्वयं कोई बड़ा जनांदोलन खड़ा कर सकती है! 
जनता को अपने किसी क्रांतिकारी लेकिन पवार्थपरख घोषणा पत्र 
से अपने पोछे आने का आट्वान कर सकती है ! अथवा, 
दतमान में व्याप्त जनांदोलनों से कोई संगठनात्मक सरोकार बना 
सकती है! अयवा, अपने वैशिष्टय और अस्तित्व को संभाल 
कर रखते हुए आधी अधूरो समझ पर ही आधारित किसी 
तात्कालिक लेकिन प्रभावी राजनीति विकल्प ( दल वा इन्नौय 
गठबंधन) और उनके अभियानों को सहयोगी बन सकती है! 
समाजवादी राष्ट्र क्तों को यह अधो सोचना होगा और उसके 
कुछ प्रभावी और चथार्थपरक उपक्रम भो करने होंगे। 


कारगर काट पैदा कर सकता है। 


दर्ग संघर्ष बहुत संकौर्ण भी हो सकता है क्योंकि वर्ग जातियों कौ तरह अनेक हैं। सही सोच और लंबी 
राजनौति के साथ अगर कोई किसान संघर्ष शुरू हो तो वह ऐसा व्यापक दीघंकालोन संघर्ष हो सकता 


है। दृरभग्य से समाजवादियों 


और गांधीवादियों के किसान आंदोलन अल्पकालीन रहे हैं और कम्युनिस्टों 


के आंदोलन इस कदर संकोर्ण रहे कि किसानों का एक बड़ा वर्ग उनसे बाहर हो रहा। मजदूर आंदोलनों 
या संकी्ण किसान आंदोलतों में देश या सपाज को शामिल करने की जरूरत नहीं होती। ये आंदोलन 
देश या समाज के दूसरे पहलुओं को प्रभावित किए बिना पूरे आवेग के साथ जारी रह सकते हैं। जबकि 
एक च्यापक किसान आंदोलन पूरे ग्रामीण समान को अपने में समेट लेगा और उसकी जगह से पुराने 
स्रामाजिक-सास्कृतिक ढांचे में बदलाव होगा या आंदौलन अधूरा हो खत्म हो नाएगा। 

-किशन पटनावक, समता एटा विशेषांक, जनवरो-फरवरौ-मार्च 984 


(संभाबनाओ को तलाश से साभार) 


जनवीी फरवत जाए आशा व्त 0 


नफरत की राजनीति और स्त्री प्रश्न 


निशा शिवूरकर 


जुड़ा रहा है। ये तोनों औरतों के खिलाफ रहे हैं। पितृसत्ता 
संप्रदायिक राजनीति का अविभान्य हिस्सा है। पिठसत्ता और 
सांप्रदाविकता का एकसाथ मिला कर औरतों का जीना 
मुश्किल कर देता है। ओरतों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते हैं। 
सांप्रदायिक दल सत्ता में आने के बाद पितृसत्ता का गौरवीकरण 
बढ़ता है। पिछले ढाई सौं साल के प्रगतिशोल आंदोलन के 
संघर्ष के कारण औरतों को समानता का अधिकार मिला। 
साल 20।4 में देश की केंद्रीय सत्ता में मारतोय जनता पाटी 
आईं, तब से स्त्रियों के अधिकारों पर संकट निर्माण हुआ है। 

उत्तर प्रदेश के अजय सिंह विष्ट, संसद सदस्य रहे साक्षी 
महाराज जैस लग कह समाऊ के औरत को ज्यादा बच्य पैदा 
करने के लिए खुले आम संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह की 
अपील जर्मनो के तानाशाह हिटलर ने नाजोबाद के नाम से किया. 
था। ऐसी स्थिति में औरतों को सि्फ बच्चे पैदा करने को मशोन 
के रूप में दर्जा दिया जाता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति, सोचने, समझने 
वाले व्यक्ति के रूप में औरतों को दर्जा देने के विचार को 
अस्वोकार करने का माहोल खड़ा किया जाता है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितंबर 202। के प्रधम सप्ताह 
में जतवरो-अगस्त 202] में आयोग के तरफ आए महिला 
हिंसाचार के मामलों कौ संख्या प्रकाशित किया है। साल 
2020 को तुलना में महिला अत्याचार की घटना 46 प्रतिशत 
बढ़ गई है। इसमें आधी घटनाएं उत्तर प्रदेश को हैं। इसो काल 
में महिला आयोग के पास 9 हजार 953 मामले दर्ज हुए। 
साल 2020 में यह संख्या 3 एजार 68 थी। 

भाजपा के राज में महिला सुरक्षित नहीं, यह वस्त्स्थिति 
नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। रॉयटर्स, लंदन यह वृत्त 


संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार साल 206 में बलात्कार की 
40 हजार मामले दर्न हुए। साल 202 की तुलना में 60 
प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। 

सबसे दुखद बात यह है कि साल 204 के बाद 
बलात्कार करने बाले अपराधी के समर्थन में भाजपा नेता, 
मंत्री गण रास्ते पर आए। कश्मोर के कचुआ गांव में हुए छोटो 
बच्ची के साथ अत्याचार की घटना के बाद हिंदू एकता मंच 
ने अपराधी के समर्थन में मोर्चा निकाला। उस मोचा में उस 
समय के मंत्री लालसिंग और चंद्र प्रकाश गंगा शामिल थे। 
उन्नाव, हाथरस को घटना के बाद भी यही हुआ। 

हमारे देश में साल 204 के पहले ऐसा कमी नहीं हुआ। 
यह सत्ता और धर्मांता का परिणाम है। देश के सामने बहुत 
बड़ा सॉस्क्रृतिक संकट खड़ा है। इसका मुकाबला देश के 
लोकतांत्रिक समाजवादी बिचारों के लोगों को साथ मिल कर 
करना चाहिए। 

पिछले कई सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रभावित 
संगठनों को ओर से देश में लव जिहाद, गोव॑श रक्षा कानून, 
तोन तलाक, समान नागरिक संहिता, मंदिर-मसजिद, हिजाब 
आदि विषयों को लेकर देश में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों 
को खिलाफ नफरत फैलाने का षडयंत्र खड़ा किया गया है। 
मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। लव जिहाद और 
गोरक्षा कानून के नाम पर हिंदू जनजागरण सामिति, बजरंग 
दल, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठन के हाथ में हथियार दिया 
गया है। नफरत की राजनीति ने झुंड को कानून को हाथ में 
लेने को छूट दी है। सत्ता का इस झुंड को समर्थन है। 

विद्वेष की राजनीति का सबसे बड़ा खतरा स्त्रियों पर है। 
'फरवरी 2022 में 'बुली बाई अप' और 'सुली डिलस अप! 
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की बात सामने आई। राजसत्ता के खिलाफ बिना डरे साहस 
से लिखने वाली, बात रखने वाली लेखिका, कलाकार मुस्लिम 
समाज की धर्मशील औरतों के फोटो प्रदर्शित करके उनकी 
ऑन लाइत नौलामी का ऐलान किया गया। औरतों को 
जलौल काने का, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का यह 
ृणित अपराध है। उसो तरह विभिन्न धर्मियों में नफरत फैलाने 
का कारनामा है। औरतों को दुख और बेदना देना अपराध 
है। इस अपराध में 8-2] के पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं। 
उन लावा ने साद समझ कर मुस्लिम मोदलाओ के रमन के 
ठेस पहुँचाई है। यह बड़ा षड़यंत्र है। इसके पीछे हिंसा की 
'राजनोति है। हमारे देश के सांवैधानिक संरचना के सामने यह 
संकट है। 

साल 2002 में गुजरत में हुए दंग के दौरान अहमदाबाद 
में भीड़ ने पांच महोने की गर्भवतो बिलफिस बानो के साथ 
सामृहिक बलात्कार किया था। उसकी तौन साल की बेटी 
को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस्र अत्याचार के 
खिलाफ बिलकिस बानों लड़ीं। ग्यारह दोषी व्यक्तियों को 
सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीबन काराबास की 
सजा सुनाई । कुछ महीने पहले गुजरात सरकार ने सजायाफ्त 
व्यक्तियों को रिहाई का निर्णय लिया। जेल से बाहर आते 
के बाद अपराधियों को फूलमाला पहनाई गई। मिठाई बांटी 
'गई। बिलकिस बानों फिर से असुरक्षित हो गई है। मामला 


अभी सवाच्च न्यायालय में चलन रहा है। अपराधों खुले आम 
घूम रहे हैं। 

कर्नाटक का हिजाब का मामला, कई राज्यों में बन रहे 
जलब जिहाद के कानून नफरत फैलाने के हथवार बन गए हैं। 
“तीन तलाक' के नाम पर मुस्लिम औरतों को सुरक्षा देने का 
बहाना बना रही मोदी सरकार के राज में देश को सभी धर्मों 
की ओरतें असुरक्षा का अनुभव कर रहो हैं। 

मनहब के नाम पर स्तियों का वंटवारा शुरू है। कोई 
मजहब आपस में चैर करना नहीं सिखाता। महिला चाहे किसी 
धर्म कौ हो, बह सहिष्णुता और शांति के बाताबरण में हो 
निर्भय होकर रह सकती है। सभी धर्मियों को एकता और धर्म 
निरपेक्षता तारों मुक्ति आंदोलन को बल देतों है। 

हमें महात्मा गांधी के दिखाए पथ पर चलना चाहिए। गांधी 
जी ने कहा था, 'अगर महिलाएं खुश और शांति से रहना 
चाहती हैं तो उन्हें अपनी जाति और धर्म से परे जाना चाहिए। 
एक हो भगवान ने हम सब को बनाया है। सपी स्वी-पुरुष इस 
देश के देश के नागरिक हैं। महिलाओं को अपने धर्म को 
मानवता कौ कसौटी पर कसना चाहिए।' यही हमारी दिशा 
होनी चाहिए। आज के सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाले 
माहोल से महिलाओं को मिल कर लड़ना चाहिए। यह महिलाओं 
की जिम्मेदारी है। तभी वे अपने घरों, बच्चों और देश को 
बचा सकतो हैं। 
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आदिवासियों का संकट 
रंजीत कुमार महली 


झारखंड में डराने को राजनोति थमने का नाम ही नहों ले रही 
है। इस राज्य के बनने के पहले से ईसाई मिशनरियों को 
आदिवासियों के लिए खतरा बताया जाता रहा है और आज 
भी यही बताया जा रहा है। इस राज्य के मुस्लियों के विरोध 
में आदिवासियों को भड़काने के लिए लव जिहाद की तर्ज पर 
जमौन जिहाद (लैंड जिहाद) का शिगृफा छोड़ा गया है। जब 
से श्चत्पड कस सन मे एस रह वात कह दयों ला रहो है के 
आदिवासियों को हिंदू और हिंदुत्व का भव दिखाया जाने लगा 
है। राजनैतिक प्रयोजनों के निमित्त इस प्रकार का धार्मिक 
भवादोहन भविष्य में जारी रहने की ही संभावना है। 

एक प्रश्न यह भी है कि आदिवासियों को क्या सचमुच में 
ईसायत, इस्लाम और हिंदुत्व से ही खतरा है? इस संकट से 
क्या धर्मांतरण कानून से नहीं निपटा जा सकता? या फिर 
कोई आत्य शक्ति है जो स्वव॑ अदश्य 
रहते हुए आदिवासियों के खिलाफ 
इंसादत, इस्लारू जोर हिदुख को 
खड़ा करके अपना स्वार्थ साध रही 
है? बे सारे प्रश्न आपस में एक- 
दूसरे से गुंथे हुए हैं। शायद ही कोई 
'यह इंकार करे कि आदिवासी और 
आदिवासियत संकट में है। 

आज आदिवासियों के संकट या 
खतरे का स्वरूप बदल चुके हैं। 
मौजूदा सदी में उनका सामना 
'पूंजीवादी भौतिकवाद से है। यह 
पहले के सभी संकटों वा खतरों से 
ज्यादा खतरनाक व घातक है। यह 


अप्रकट और अप्रत्यक्ष है। यह अदृश्य संघर्ष आदिवासियों 
के शरीर से नहीं, मन-मतिष्क से लड़ो जा रहो है। 

पूजोवादी भौतिकवाद या वाजारवाद आदिवासियां के घर पर 
विकास व भौतिकता के आकर्षण के रूप में दस्तक दे रहा 
है। आद्बासिदया के लग इसको समझना काफा मुस्लिल ह। 
आदिवासियों को कुछ युवजन समझने लग गए तो उन्हें 
भटकाने के लिए किसी समुदाय विशेष को उनके खिलाफ 
खड़ा करते में पूंजोबादी, बाजारवादी शक्तियों को कोई गुरेज 
नहों। ऐसो शक्तियों कौ ही यह चालाकी है कि आदिवासी 
युवजन आदिवासो बनाम गैर आदिवासी, स्थानीय बनाम 
बाहरी, मेरी भाषा बनाम तेरी भाषा के मसले में वे उलझे रहें। 
आगे भी जब ऐसो शक्ति को आदिवासियों से आंच आएगी तो 
वह इसी तरह के संवेदनशील मसलों को आगे कर अपना 
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बचाव करेगो और भ्रम की स्थिति पैदा करेगो। आदिवासी 
समाज अपने शत्रुओं का जम कर और आखिर तक मुकाबला 
करते बाला समझा जाने वाला समुदाय बिना मुकाबला किए 
बवाजारवाद से हार जाने वाला समाज कहा जाने लगेगा। यह 
'कितना दुखद है कि आदिवासी नेतृत्व को दुसरे धर्म समुदायों 
से संभावित खतरे तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन पूंजीवाद- 
बाजारवाद का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो उनकी 
बाजारबाद के प्रति सौन स्वीकृति हो कहो जाएगी। 


आदिवासो समाज में पिछले कई दशकों से जो पतन करने 
वाला बदलाव नहीं हो पाया था, एूनीबादी-वाजास्वाद ने वह 
महज दो-तौत दशक में कर दिखावा है। पूंजीवादो-घाजारवाद 
आदिवासियों की जौवन शेली, जीवन मूल्य, इतिहास व दर्शन 
की उनकी अपनी समझ को तेजो से वदलते रहने में कामयाब 
ता नजर आ रहा है। जनजातोय भाषाएं दम तोड़ रहे हैं, कई 
जननातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, असुर विरहोर तो 
जाम के लिए बचे हैं। आदिवासी सारंगो बजाते हुए जड़ी-बूरी 
बेचते नहों दिखते। मालार समुदाय ड्वारा गोदना गोइने का 
काम अब आधुनिक टैटु बाजार ने छीन लिया है। पारंपरिक 
कला और उससे संबद्ध धंधे बाजारबाद के सामने टोक नहीं 
पा रहे है। समझ के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अरंशास्ोय 
आषा के मुताबिक यह बाजारजनित अदृश्य बेरोजगारी है। 
झारखंड में असुर बिरहोर और मालार समुदाय को बिलुप्ति 
अमांतरण की वजह से नहीं, बानारबाद को वजह से है। 
पूंजीवादी-वाजारघाद आदिवासियों को मूल समाज और जोचन 
से बेदखल कर रहा है। 

उद्ारीकरण की वजह से आदिवासी समुदाव को प्राकृतिक 
जनि्भरता सीमित होतो जा रहो है और उसको जगह पर 
बाजारवाद उन पर हावी हो रहा है। यों कहें को बे प्राकृतिक 
क्षेत्र से विस्थापित किए जा रहे है और वाजारवाद के चंगुल 
में फंसने के लिए बाध्य हो रहे हैं। वाजारबाद उनके लोक 
मान्यताओं और त्योहारों को प्रभावित करने लगा है और 
उनके लोक व्यवहार व लोकाचार में बदलाव आने लगा है। 


उन्हें सादगीपन से उपधोक्तावाद के दलदल में तेजी से दकेला 
जा रहा है। वाजारचाद को मंरा आदिवासियों के शांषण और 
आदिवासियत का विनाश को है। ऐसी स्थिति पेदा की जा रहो 
है कि आदिवासी प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सके 
बल्कि ब्रांडेड क्पनियों के उत्पाद के उपयोग के लिए मजबूर 
हों। उन्‍हें देशी ज्ञान और निन भाषा से अलग-थलग कर 
विदेशों जान और भाषा की होड़ में डाला जा रहा है। बर्थडे, 
मैरेज एनिवरसरी, पिकनिक, गिफ्ट कल्चर को लोकप्रिय 
बनाया जा रहा है। समारोह में लोक गायन व दूसरी परंपराएं 
आधुनिक डोजे, माइक, फिल्‍मी गाने, टेंट, बेंड, बुके 
चलन के आगे दी जा रही हैं। चिंता की बात तो यह भी है 
कि आदिवासी भी इन चोजों से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि 
अपनी अच्छी चौजों को बाहियात मानने लग गए हैं। 
अदिवासिवत तो जड़ से उखाड़ के लिए प्रतिभावान आदिवासियों 
को भुनाने बाबत उनका इस्तेमाल बाजारवाद के बढ़ावा या 
प्रभावशाली बनाने के लिए धड़लले से किया जा रहा है। 
राजनीति में तो पहले से हो रहा है। प्रतिभावान आदिवासियों 
के नामों की लवो सूची है। वाजासवादियों को नजर आदिवासियों 
पर है और चे प्रतिभावान आदिवासियों का इस्तेमाल अपने 
लिए कर रहे हैं। बाजारबाद के लिए विज्ञापन एक बड़ा 
जार होता है। विज्ञापन मे प्रतिधावान आदिवासियों के चेहरे 
दिखने लगे है और आदिवासो समाज उनका नाम जुवान पर 
रखने लगा है और उन्हें अपना आदर्श भो मानने लगा है। 
दूसरे शब्दों में कहें तो छाजारबादियों का आदिवासी समान में 
प्रवोग कामचाब हो रहा है। 

आदिवासी संस्कृति के आधार जल, जंगल और जमीन ही है। 
इनकी सुरक्षा में हो आदिवासियों की सुरक्षा निहित है। जल, 
जंगल और जमोन पर सबसे ज्यादा खतरा आधुनिक 
अद्योगिकीकरण और बाजार को भोगवादी संस्कृति से है। 
जिस चौथो औद्योगिक क्रांति की दुनिया और भारत में जोर- 
शोर से चर्चा हो रहो है, वह आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा 
घातक साबित होने वाला है। आदिवासियों को इसके विरोध 
में पूरो ताकत से खड़े होने को जरूरत है। 
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समाजवादी जन परिषद का 
3वां राष्ट्रीय सम्मेलन 


अभिमन्यू 


'सजप का ।3 बा राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में 2027 में 5-6 
जवंबर को हुआ। कोरोटा संकट के कारण तौन साल बाद 
यह सम्मेलन हो पाया। इसे 202] में ही होना था। 

'पघटता के रूकनपुरा में बिहार दलित विकास समिति के 
परिसर में देश भर के परिषद के प्रतिनिधियों की मौजदूमी में 
पहल दिन झंद के सराहरण, रष्ट्रगात कर क्लोत गाता के 
गायन के साथ सम्मेल का उद्घाटन हुआ। परिसर को परिषद 
के झंडे, चेनर और पाटों के स्वगीय साथियों सकसूद अलो, 
डा. स्त्राति, डा. संत भाई, जुगल किशोर रायबौर आदि के 
नाप पर तोरण-ड्वारों व मंच के नामकरण से सम्पेलन में 
उत्साह का संचार हुआ। 

उद्घाटन के बाद खुले स्वागत सत्र को शुरुआत ओडोशा 
के साथियों (राजकिशोर , बिंबाधर और उेंद्र) द्वारा गाए क्रांति 
गौतों से हुई। इस सत्र में सजप के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के 
साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जन मृक्ति संघर्ष के झारखंड 
के वरिष्ठ साथी अरविंद अंजूम व मंथन, साथ हो सजप के 
संस्थापक नेताओं में से एक स्वर्गीय किशन पटनायक की 
पत्नी वाणी मंजरी दास मंच पर मौजूद थीं। 

सजप के संगठन सचिव रंजोत राय के संचालन के तहत, 
सबसे पहले बोलते हुए सजप के निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री 
अफलातून ने पिछले सम्मेलन से लेकर अभी तक के 
राननैंतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए अपनी बात 
रुखी। इस दौरान उभरे बड़े आंदोलनों और राजनैतिक प्रश्नों 
में से नागरिकता (संशोधन) कानून (सोएए) के विरोध में 
'शाहोत बाग आंदोलन और उससे प्रेरित संघ को प्रशंसा 
करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बिना किसी बढ़े 
राननैतिक दल के समर्थन के इस आंदोलन को मजदूतो दी। 


हालाँकि स्वतंत्र रूप से निन लोगों ने इस आंदोलन को 
उनमें से कई 
दुसरो ओर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को 
भड़काने में जिन भाजपा नेताओं को स्पष्ट भूमिका थी, उन 
पर कॉई कारंबाई नहीं हुई। इसके अलावा किसान आंदोलन 
की जबरनस्त सफलता का जिक्र करते हुए अफलातून ने 
कहा कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में सरकार को नए कृषि 
कानून को वापस लेने पर मजबूर किया। 

अफलातून ने कहा कि दो बार से भाजपा ने अपने बल 
बूते पर केंद्र में जो सरकार बनाई है, वह मुख्य रूप से बड़े 
पूंजीपतियाँ के लिए काम करते हैं। बंदरगाह, हवाई अह्दे के 
ठेकों से लेकर दालों आदि के व्यापार पर भी अडानो का 
एकाधिकार है जिसके निजो विमान पर वर्तमान प्रधानमंत्रो 
विदेश यात्रा करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अडानी 
के बड़े निवेश की योजनाओं व संभावनाओं के चलते वहां 
को सत्तास्ढ़ कांग्रेस पाटी ते अडानों पर सौधा हमला बंद कर 
दिया है। 


लोकतंत्र के लिए चुनौतों पेश करती हुई नीतियों में से 
इलेक्ट्रोरल वांड, जिसके तहत बड़ी राजनैतिक पार्टियों, विशेष 
कर भाजपा को चंदा देने वालों के नाम और राशि गुप्त रखो 
जा सकती है, को अनेतिक और भ्रष्टाचार के सोत बताते हुए 
अफलातून ने इसका कड़ा विरोध किया। साथ हो कहा कि 
फिलहाल चुनाव में उम्मोदवार के खचच को तो सोमा निर्धारित 
है लेकिन पार्टी के खर्च को कोई सीमा नहीं है। यह प्रावधान 
ओ भ्रष्ट और वो पूंजी के हित में है और इसे बदला जाना 
चाहिए। इसी तरह राजनेतिक दलों को बिना एफसौआएए के 
पालन के विदेशी चंदा लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस न 
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संविधान संशोधन करवाया था, जो कि लोकतांत्रिक परंपरा के 
खिलाफ है। 

सजप की ओर से चुनावों में फट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था 
की बजाय अनुणातिक प्रतिनिधित्व को माँग रखते हुए, अफलातून 
ने उच्च शिक्षा को बरच्ाद और चनिक वर्ग के लिए आरक्षित 
करने कौ सानिश के तहत 57 बेंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रवेश 
परीक्षा एकसाथ ऑनलाइन कराए जाने का उल्लेख किया, जो 
के बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। 

उन्होंने आने वाले समय में पार्टी से सरकार के खिलाफ 
संघर्ष तेज करने और आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी 
करते का आह्वान किया। 

इसके बाद बोलते हुए सजप के बिहार के राज्य अध्यक्ष 
नरेंद्र कुमार ने स्थानोध इकाई को ओर से सभी प्रतिनिधियों 
का स्वागत किया ओर पिछले तौोन बष में पाों के कामकान 
के लोखाओोखा दिया। अनेक हुनोनियों का समन करने के 
बावजूद इकाई सम्मेलन में नई ऊर्जा लेकर जाएगो और संपर्ष 
तेज करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। 

इसके बाद विशेष रूप से आमंत्रित अरविंद अंजुम ने 
कहा कि वैकल्पिक राजनौति के मंच पर आकर बे प्रसन्न है। 
उन्होंने वर्तमान दौर को 'वेरहम पूँजीवाद' के दौर के रूप में 
परिभाषित किया और उदाहरण के तौर पर पूंजीपति एलत 
मस्क का जिक्र किया, निसने ट्यूटर का अधिप्रहप करते ही 


एक चौथाई कर्मचारियों कही छंटनी कर दी 
ओर बारह घंटे के श्रम दिवस की वकालत 
की है। साथ हो गिग श्रमिकों, जेसे खाना 
पहुंचाने वालों वा ऐप के लिए टैक्सो चलाने 
वालों के शोषण पर ध्यान आकर्षित करते 
हुए उन्होंने कहा कि इनकी संख्या तोन 
करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेकिन शोषण 
चरम पर है और मूलभूत अधिकारों और 
सुविधाओं से भी यह वर्ग वंचित है। 

अरविंद ने भारत में आरएसएस के 
फाससीवाद को हिटलर और मुसोलिनी से भी 
ज्यादा खतरनाक टहरावा, क्योंकि यह संगठित 
रूप से सो से थी अधिक बषो से सक्रिय है ओर भयावह रूप 
धारण कर रहा है। चूंकि विचारधारा और दर्शन के आधार पर 
दमन ज्यादा खतरनाक है, उसके मुकाबले भी दाशेनिक स्तर 
पर करना होगा, ऐसा अरबिंद ने कहा। उन्होंने याराना 
पूंजीवाद और ाराना सांप्रदायवाद के व्यापक खतरे को 
भांपते हुए उसका मुकाबला आपसी मतभेदों से ऊपर उठ कर 
करने का आहवान किया। 

जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के हो मंथन ने कहा कि आन हमें 
धारतौय समान के सकारात्मक तत्वों को उभारने को जरूरत 
है, जो सौ वषो से हमें हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने में सफल रहे। 
उन्होंने सांप्रदायिक और विषाक्त राजनौति को रोकने को 
जरूरत रेखांकित करते हुए व्यापक एकता बनाने की वकालत 
क्ही। इसके तहत हमें उन विंदुओं को घिहिनित करने करो 
जरूरत है जिनके बल पर भाजपा को हटाया जा सकता है, 
जैसे रोजगार, जाति का प्रश्न, बहुजन एकता, अल्पसंख्यकों 
की एकता आदि। यह काम हमें 2024 के चुनाव में हो 
करना होगा और उसके लिए कमर कसनी होगी। 

अतिथि वक्ता वाणी मंजरी दास ने कहा कि एक देश-एक 
भाषा जेसी नौतियों को थोपने पर देश इसे बदांश्त नहों करेगा 
और हिंदुत्ल, हिंदू, मुस्लिम आदि पहच्ानों में भेदभाव करने 
को बजाय हमें सभी को मानव मात्र मान कर व्यवहार करना 
चाहिए। 


जनबी फरवत जाए आशा बर्त /6 


अध्यक्षीय वक्तव्य में सजप के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष 
जलिगराज आनाद ने क्रांति को भूमि के रूप में विहार को 
संबोधित किया और याद किया कि कैसे बोधगया आंदोलन 
और संघर्ष वाहिनी के साथ साझा संवर्ष ने उन्हे संघर्ष से जुड़ने 
के लिए प्रेरित किया। साथ ही दल के विकास में किशन 
पटनायक और बाणी जौ के योगदान 
उन्होंने कहा कि जो समूह तात्कालिक सफलता के लिए. 
करते हैं बे ज्यादा दिन नहीं टिकते, इसलिए सजप को 
दोर्घकालिक विचार लेकर चलना होगा। पाटी को अपनी 
लेकर आगे बढ़ना होगा और सत्ता की 
राजनौति के वरक्स जनवादी राजनीति का झंडा बुलंद करना 
ह्ोगा। 

सत्र के अंत में संचालक रंजौत राय ने परिचर्चा का सार 
सामने रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। 

अगले सत्र में निशा शिव्‌रकर को अध्यक्षता में चंद्रभूषण 
चौधरी ने पार्टी का राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव सदन के 
सामने रखा। इस सत्र का संचालन नीता चौथे ने किया। 
अस्ताव पर परिचचा में भाग लेते हुए महेश विक्रम, मनसंतोष, 
रंजोत राय, जोश जैकब, शिवाजी गायकवाड़ू, इकबाल अभिमन्‍्दु, 
जौरज, जयनारायण महतो, गंगा प्रसाद, सुरेश नारिकुत्र, रौलेशा 
कुमार समेत कई वक्ताओं ते अपनी बात रखी। चंद्रभषण 
चौधरी ने प्रस्ताव में संशोधन बाबत सुझावों, टिप्पणियों का 
स्वागत किया और उन सुझाबों, टिप्पणियों में से कुछ को 
मिल किया। सदन ने प्रस्ताव को सर्वसम्पति से पारित 
किया। 

इसके बाद पार्टी ने शोक प्रस्ताव के तहत पिछले तीन 
सालों में जिन सदस्यों और सहमना सावियों का निधन हो गया 
था, उन्हें याद किया। इनमें उत्तर प्रदेश से डा. स्वाति, मकसद 
अली, बिहार से डा. संत्‌ भाई संत, अवध बिहारी शरण, 
अर्जुन कुमार सिंह, दिल्‍ली से प्रो. बलवीर सिंह, मध्य प्रदेश 
से श्रीमती उमा खरे, सुनौत दुबे, संजय सिंह, लडन लाल 
मालबी, तुमे दादा, भूरे लाला मांझी और केरल से केपी 
शाजी और मंगलड्ू राघवन को श्रद्धांजलि अपित की गई। 


साथ ही पाटी के आरंभिक दौर में जुड़े रहे संजौब साने, 
विश्वनाथ बागी और सोमनाथ त्रिपाठी को भो याद किया गवा। 

दूसरे दिन प्रथम सत्र में सीरज सिंह ने कार्यक्रम की 
रूपरेषा बताई और सजप के आनुषांगिक संगठन किसान 
मजदूर संगठन को बैठक का उल्लेख किया जो सम्मेलन 
स्थल पर ही संपन्न हई। इसके बाद प्रो. महेश विक्रम को 
अध्यक्षता में गंगा प्रसाद ने सजप का सामाजिक प्रस्ताव सदन 
के सामने रखा। इस सत्र का संचालन फागराम ने किया। 
प्रस्ताव में हुई परिचर्चा में रंजीत राय, स्मिता, जोशी जैकब, 
भारत भूषण, अफलातुन, नौता चौबे, अतुल, राम दयाल, 
जगनारायण महतों आदि ने बात रखी और प्रो. महेश विक्रम 
के अध्यक्षोय वक्तव्य के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित 
किया गया। 

इसके अगले सतत में पार्टी का आंतरिक चुनाव संपन्न 
हज जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट निशा शिवूरकर को 
आले दो साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और 
लिंगराज आजाद को राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। इसके साथ 
हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में कमल कृष्ण 
बनी, मलिन चंद्र वर्मन, रंजीत राय, गंगा प्रसाद, अशोक 
रायबीर (पश्चिम बंगाल), अतुल कुमार और जगनाराबण 
महतो (दिल्लो), शिवाजी गायकवाड (महाराष्ट्र), शैलेश कुमार, 
अफलातून, महेश विक्रम, रामकेवल चौहान, नोता चौबे 
(उत्तर प्रदेश), नौरज सिह, सुधांशु प्रसाद और नवल किशोर 
प्रसाद (बिहार), जोशो जैकब, कुरेश नारीकुत्नी (केरल) और 
'विद्राघर वेठारू | ओडोशा) का. संवसम्माति से चुनाव इुआ। 
चुनाव के त्रंत बाद हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बेठक में 
निम्न पदाधिकारियों को मनोनोत किया गया। चंद्रभूषण चौधरो 
और रजोत राव को र्ट्रेव उपाध्यक्ष, फागराम, सुरेश नारिवृजो, 
अतुल कुमार और नीरज सिंह को राष्ट्रीय सचिव, जगनारायण 
महतो को कोषाध्यक्ष, अफलातून को संगठन मंत्री मनोनोत 
किया गया। 

संघर्ष को तेज और संगठन को मजबूत करने के संकल्प 
के साथ सम्मेलन छह तवंबर को शाम समाप्त हुआ। 


जनवबी फरवत जाए आय 


सजप के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से 
पारित सजप का राजनीतिक-आर्थिक प्रस्ताव 


सजप का पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन जून.209 में हुआ था। अपने 
संबिधान के मुताबिक सनप हर दूसरे साल अपना राष्ट्रीय 
सम्मेलन तथा आलले दो वर्षो के लिए पदाभिकारियों तथा राष्ट्रीय 
कार्यकारिणो का चुनाव करतो रो है। लेकिन 2020 की 
जनवरी से शुरू कॉबिड -।9 को वेश्विक सहामारी तथा सरकारी 
अतिबंधों के कारण पिछले साढ़े तीन दो में हम अपना राष्ट्रीय 
सम्मेलन और अन्य बैठे सदेह नहों कर सके। इसलिए इस 
सम्मेलन का संगठन के लिए वहुत महत्व है। 

पिछले सम्मेलन से केवल दो सप्ताह पहले 20।9 में 
लोकसभा तथा चार रान्‍्यों के आम चुनावों के नतीजे घोषित हए 
थे। उस चुनाव के नतीजों ने आजाद भारत के सभी चुनावों को 
अंडला को तरह हो देश को दोषपु चुनाव-पर्धाति की जामियों 
'को उजागर किया। भारतीय जनता पारी को बहुमत से वहुत कम 
37.36 प्रतिशत बोट मिले। पर लोकसभा में उसे चहुमत से 
काफी ज्यादा 303 (54.7। प्रतिशत) सौटें मिल गई। 204 
के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा केवल 3 फोसदो मत पाकर 
82 से (5। प्रतिशत) जौत कर संसद में बहुमत में आगई थी। 

हाँ हम फिर एकबार दोहरा दें कि भारत में एफपीटीपी 
(फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट : सर्वाधिक मत लाने वाले को अन्य 
उम्मोदवारों के सारे अधिकार मिल जते हैं) चुनाव-पद्धति चल 
रहो है। सनप काफ़ो पहले से हो इस चुनाव पद्धति को जगह 
अनुपातिक चुनाव पद्धति को लाने की मांग करती रही है। 

तत्काल चुनाव सुधार की हमारी पह मांग अति महत्वपु है। 
क्योंकि पिछले आठ वष्ो की घटनाएं वह सिद्ध कर चुको है कि 
हमारी दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली पेश के शासन को तानाशाही की 
ओर ले जाने का सबसे प्रमृख कारण है। इस चुनाव पद्धति के 
'कारण विश्व इतिहास में कई अन्य देशों में एफपीटीपी चुनाव द्वारा 
बनी सरकारें तानाशहहो में बदल गई थो। यथा हिटलर, मुसोलिनी 


जौर वर्तमान में रूस को पुतिन की सरकार। इसी कारण दुनिया 
के चने देशों में पिछले 80 वर्ष में अपनों चुनाव प्रणाली को 
अनुपातिक पद्धति में बदल लिया है। 

'कोचिड महामारी के कारण पिछले साढ़े तीन साल देश और 
कुतिया में कई कठिन चुनौतियों ओर अति दुखद हालातों का 
समय रहा है। दिसंबर 209 में चौन के वुहान महानाएर में 
कॉबिड-9 के संक्रमण को महामारी तेजो से फैली और बड़ो 
संख्या में गंभोर बीमारी और मौतों की शुरुआत हुई। चोन को 
सरकार ते महामारो को रोकने के लिए सभी मान्य गतिविधियों 
पर रोक लगा दौ और जनता को अपने घरों में बंद कर दिया। 
न पयानाय पत्र रत क्‍या 
डोएनए संरचना को सारी दुनिया के लिए दिशंबर 209 में 
प्रकाशित किया तथा संक्रमण रोकने के टोके के लिए शोध 
किया। इन प्रकाशतों के आधार पर दुनिया को कई बड़ो 
कंपनियों ने अपने देश की सरकार की आर्थिक मदद से टोका 
पर त्वरित शोध किया यथा ब्रिटेन को एस्ट्रा जेनिका, अमरोका 
की फाइनर तथा मोडरना, जर्मनी की वायोएनटेक और रूस की 
स्पुतनिक वो चगैर। 

संक्रमण रोकने के लिए चौन और पश्विमी देशों ने जनकरो 
2020 की शुरुआत से हो अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर कई किस्म को 
जाँच और रोक लगाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एव ओ) 
ने 24 जनवरों 2020 को ही एक सलाह जारी कर सो 
अंतराष्ट्रीय यात्रियों के शरौर का तापमान नापने को कहा। [] 
फरवरी की सलाह में बौमार पाए गए यात्रियों को क्वोग्टाइन 
करने को कहा गया। उस समय भारत में प्रति दिन आने वाले 
संक्रमित यात्रियों को संख्या दौ-चार ही रही होगी। लेकिन भारत 
सरकार ने इस महामारी को समझने और रोकने के मामले में पूरे 
कार स्तर का अज्ञान और लापरबाही दिखाई। विश्व स्वास्थ्य 


जनवबी फरवत जाए आशा वह 


संगठन की चेतावनी के बावजूद महामारी के प्रति अमरीकी 
ज्णणा रण  फ़यासय मद यो स्टायणो रण समाला 
कार, बाहबाही लूटने का लालच ओर लापरवाही को पराकाष्ठा 
24 फरवरों 20 को सवा लाख जनता को अहमदाबाद में 
“जपस्‍्ते ट्र्प' रैली में हुई। वाद की जांच में पाया गया कि 
अहमदाबाद में संक्रमित पाए गए ज्यादातर लोगों ने उसमें भाग 
लिया था। रैलों ने देश-विदेश में क्रॉविड के फैलाने का गंभीर 
अपराध किया। भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय को मई 
202। में दिए गए अपने हलफनामे में स्वोकार किया कि उसने 
'कोबिड के टौके के शोध के लिए कोई अनुदान या सहायता नहीं 
दो। पर बाद में सरकार और भाजपा अपनो तारीफ में या काती 
रही है कि भारत ने जल्द दो टीके बना कर विज्ञान में उन्नत देशों 
में अपनी जगह बता ली। 

सरकारों लापरवाही से संक्रमण जब तेजी से बढ़ा तो सरकार 
के हाथ-पैर फूल गए। बिना किसो तैयारी के प्रधानमंत्री मोदी ने 
24 मार्च 20 को शाम में अचानक पूरे देश में तालाबंदी 
(लॉकड्ाउन) की घोषणा कर दी। देश में खराब शासन और 
जन उत्पीड़न का वह सबसे क्रूर चेहरा था। इस तालाबंदी के 
कारण करोड़ों गरौव जनता खासकर प्रवासी यनदूरों को अपर 
उत्पीड़न और दुख ज्ेलने पड़े। इन तथ्यों से सारा देश और 
दुनिया वाकिफ है। विभिन्‍न स्वतंत्र अध्यवनों का निष्कर्ष है कि 
भारत में करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई। पर सरकार उससे 
बहुत कम केवल पांच लाख मौतों के आंकड़े देती रही है। 

एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार की ये पांच न्यूनतम 
कर्तव्य होते हैं - एक, जल्द से जल्द देश में आर्थिक, 
सामाजिक, इलाकाई और लेंगिक सपता लाना। आमदनी और 
संपत्ति की गंभीर विषमताओं को घन का फिर बंटवारा कर संभव 


समता के अनुपात में लाना। दो, देश को सरहदों को सुरक्षा 
'करना। साथ ही अत्य प्रकार की सुरक्षा यथा भोजन, स्वास्थ्य, 
रोजगार, प्राकृतिक आपदाओं से तथा शांतिपूर्ण चतंमान और 
अविष्य की सुरक्षा। तीन, संविधान में वर्णित धाराओं और 


संविधान की आत्मा के अनुरूप शासन चलाने के साथ ही जरूरी 
सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक औरप राजनतिक बदलाव को 
अंदर कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने में राज्य सरकारों की मदद करना। साथ ही देश का 


तेजी से पूरा करना। चार, देश के अ 


संघोष स्वरूप को बनाए रखना। शासन के लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण 
के लिए बने तीन सॉवेधान, 73.4 और ।996 के पेसा 
(पौइसीए) कानृस को प्रभाव बनाने में राज्य सरकारों 
आधिक और प्रशासनिक मदद देना। पांच, पूरी आबादी को 
अच्छी कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य 
सरकारों को जरूरी संसाधन मुहैया कराना। 

अब हम देखें कि इन पांच कर में केंद्र को मोदी सरकार 
ने पिछले तीन-चार वषों में क्या और कैसा किया | भाजपा, मोदी 
सरकार और तथाकाघित बौद्धिक लोग भी भारत देश के सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद (जोडीपी) को विकास के मानक के रूप ये 
दोहराते रूते हैं। यह ध्यान में रखना है कि अभी विश्व में 
अपरोको डॉलर हो एकमात्र स्थि पडा है। इसलिए सभी आर्थिक 
आंकड़े उसो में बताए जाते हैं। अन्य सभी देशों की मुद्रा में 
ऋमोबेश उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसलिए 
आंकड़ो में बड़ी गलतो हो सकती है। आपने मोदी और भाजपा 
- विपक्ष के अन्य नेताओं से बार-बार ट्रिलयन शब्द सुना होगा। 
अभी भारत का जीडीपी करौब साढ़े तीन ट्रिलियन (साढ़े तौन 
लाख करोड़ डॉलर) है। जिसका विश्व में पांचवां स्थान है। सभी 
सरकारें इसकी वाहवाहों लूटतों रहो है। 
लेकिन इस प्रचार के दौरान बड़ी चालाकी से प्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय पैदाबार (अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति जीडीप) को छिपा लिया 
जाता है। देश की समृद्धि का सही सूचक यहा होता है। भारत 
की विशाल करोच ।40 करोड़ आबादी में औसत प्रति व्यक्त 
सालाना आय केवल दाई हजार डॉलर है, जो करीब डेढ़ लाख 
रुपये होता है। धनी देशों में यह आय करीब 40 से 70 हजार 
डॉलर है। इस सीढ़ी पर भारत विश्व यें ।42 वें पायदान पर है। 
अवांतू हम अति दरिदरों को श्रेणो में आते हैं। चौन में यह आप 
हमसे सात गुणा ज्यादा है। बांग्लादेश भी विकास कर भारत से 
पांच पायदान ऊपर ।3) चें स्थान पर जा चुका है। पड़ोसी 
मलेशिया और इंडोनेशिवा भी हमसे ऊपर है। 

अब हम अमीरों और गरीबों के बीच गैर बराबरी को देखें। 
देश में सबसे अच्छो आमपनो वाले ऊपर के 0 प्रतिशत लोग 
कुछ कमाई (वार्षिक आपदनौ) का 57 प्रतिशत ले लेते हैं। वहीँ 
कम कमाई वाले आधे (अर्दात्‌ 50 प्रतिशत) लोगों को केवल 
3 प्रतिशत हो मिलता है। सबसे घनौ एक प्रतिशत लो के पास 
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राष्ट्रीय संपत्ति का एक तिहाई (33 प्रतिशत) है। मध्य वर्ग 
शामिल कर सबसे धनी ।0 प्रतिशत सतत के पास देश को तौन 
चौथाई से भी ज्यादा 77 प्रतिशत संपत्ति है। पिछले सढ़े तौन वर्षो 
में वार्षिक आमदनी और कुल संरपति को एक खाई हर एक साल 
बढ़ती हो रहो है। केंद्र को योदौं सरकार ने इरादतन अपनी 
नीतियों से इस गैर बराबर को बढाया है। 

केवल एक सेठ गौतम अडनो मोदी सरकार से यार पृंनीपति 
का रिश्ता बना कर एक 
साधाएण व्यापारी से उड़ 
कर दुनिया का दूसरा- 
त्तोलरा धनौ आदमी घन 
गया। उस्सकों और अंबानी 
को सरकारी पूजियों का 
उपहार मिलते के बारे में 
आए सब विभिन्न सोतों से 
पढवते-सुतते हो रहे कै। 

अन क््ीव (राज्यवार) 
ैर बराबरी को ेखे। राष्ट्रीय 
ओसत प्रति व्यक्ति सालाना 
हाई हजार डॉलर की आव 
के मुकालबले प्रति आदमी जोड़ापी में तौन सबसे गरीब राबच हैं। 

बिहार - सालाना 66। डॉलर 

उत्तर प्रदेश - सालाना 934 डॉलर 

झारखंड - सालना ॥08 डॉलर 

इन राज्यों को जनता में भो अमोरी और गरीबो की आय में 
अधी पहले बताई गैर बराबरी का अनुपात वैसा हो है। बिहार के 
सबसे गरोब तबके के एक आदमी को सालाना करोब दो सौ 
डॉलर अर्थात्‌ महौने में केवल 300 रुपये में पूरे साल जीना 
होता है। इसको सुधारने वासते मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं 
'किा, बल्कि और बिगाड़ है। आप सब जानते होंगे कि कॉचिड 
महामारी में हजार तकलीफें उठा कर घर लौटे मजदूरों को अपने 
आांक-चर में भी बेरोजगारों और दुखद परोबो मिली । तुरंत ही वे 
सब बेचैन होकर घर-परिवार छोड़ वापस बढ़े शहरों को तकलौफ 
अरी जिंदगी की ओर भागने लगे। 

सखहं को सुरक्षा में सोदी सरकार बिल्कुल झूठी ओर 


ने नहीं बनाई है। 


जलबायु परिवर्तन और वैश्विक 
तापमान बढ़ने कौ संभावना करीब 
निश्चित हौ है। बड़े इलाकों में सूखा- 
बाढ़ बढ़ने और समुद्र तटों के पानी 
डूब जाने का बड़ा खतरा है। इन 
आपदाओं से जनता कौ सुरक्षा के 
लिए कोई प्रभावी नीति केंद्र सरकार 


काया सावित हुई है। पिछले चार बधों में मारत-चीन सीमा के 
'लद्ाख, अरुणाचल और भूटान खंड मे चैन को सेता द्वारा आगे 
'बढ़ कर घुसपैठ, धारतीय जवानों की हत्या, कई तरह के निर्माण 
जन ते माप बता की का था जाट बालन हत कटा 7 हरा 
सरकार चौन सरहद पर इन हमलों पर बयान लगातार 
आगती रहो है। कावदन केंद्र सरकार और स्वव॑ ग्रधानमंत्री को 
इस पूरे मामले पर संसद मे एक श्वेत पत्र लाना चाहिए था। पर 
सरकार तालमटोल के बयान देती 
रही और उसका बिशाल गांदो 
पिडिया इस हार में भी मोदी की 
उर्फ को गशगान करता सा। 

अक्टूबर 20।9 यें चैन के 
राष्ट्रणैत शो जिर्नापण और सोदों 
की रमलापूरण में गहाहियों के 
'केकल सात महीने बाद चोनी सेना 
ने गलवान में विभत्स क्रूरता से 
20 भौसतीय जवानों की हत्या की। 
अभो सिंतबर 22 में मोदी फिर 
शी जिनपिंग से समरकंद में मिले 
पर चीनो सरहद पर कब्णे हुए 
डलाके पूरे तौर पर लौटाने को कोई बातचीत नहों हुई। अभो 
अक्टूबर 22 में हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्ट के बड़े सम्मेलन 
में गलवान हमले के चीनो कमांडर को शामिल किया गवा। उसे 
शी जिर्नाेंग कौ बड़ी उपलब्धि बताया गया और हमले का 
बोडियों दिखाया गया। 

एक तरफ चीनो सामानों का बहिष्कार करने की भाजपा 
नेताओं को खोख़ली अपीले आती रहीं और दूसरो तरफ चोन 
से ५) अरब डॉलर का आयात अबाध चलता रहा। भारत द्वारा 
चौन को केकल 4 अरब डॉलर का निर्यात हुआ - हमारा घाटा 
सालाना 75 अरब डॉलर। 

भारत सरकार ने इसे पाटनें और आयात-निर्यात का अनुपात 
कम करने के लिए क्या किया? याद रखें कि किसी एक देश 
पर ऐसी आयात निर्भरता अपने देश कौ सुरक्षा के लिए बहुत 
कमजोर कड़ी होती है। 

भाजपा सरकार कौ अम्निपथ योजना द्वारा फौज में तियमित 
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जबानों को जगह केबल चार साल के लिए रंगरूटों की भर्ती 
करना देश को सुरक्षा में भीषण खतरा पैदा करेगी। रंगरूटों को 
युद्ध मोर्च और संवेदनशोल रक्षा प्रतिष्ठानों में तेनात करने के 
केवल घार साल बाद बिना पेशन के फौज से निकाल दिया 
जाएगा। यो पीड़ित और अपमानित बेरोजगार युवा सारी गोपनीय 
सूचनाओं को आम कर देंगे। चैसी हालत में वे कोई मो देश 
विरोधी ऋदम उठा सकते हैं। 

जनता को अन्य सुरक्षाएँ देने में भी केंद्र सरकार निकम्मी 
और विफल रही है। विश्व भूख सूचकांक (ण्लोबल हंगर इनडेक्स) 
में 2। देशों में भारत कौ जगह बहुत नीचे 07 की है। खाद्य 
सुरक्ष के मासल मे खल दर साल देश को दलत सुधर नही की 
है। एक प्रतिष्ठित संस्या सीएम आई के अनुसार देश में बेरोजगारी 
की दर 7. प्रतिशत है। अगर राज्यवार ऐखें तो इसमें भी बिहार 
(].4 प्रतिशत) और झारखंड (2.2 प्रतिशत) ज्यादा हो 
खराब है। रोजगार पाए लोगों की मजदूरी या वेतन इतना कम है 
कि उनमें भी ज्यादातर को बेरोजगार ही मानता चाहिए। कृषि 
क्षेत्र में सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत लोग रोजगार पाते हैं। छोटे 
कर उद्योगों में काफो लोगों के रोजगार की संभावना है. पर 
उन्हें तो सरकारी नीतियाँ ने मार ही डाला है। जो नियोजित हैं उन्हें 
औ भविष्य में काम में लगे रहने की कोई सुरक्षा नौति सरकार 
ने नहों बनाई है। 

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान बढ़ने कौ संभावना 
राय लहिदत हो है। बढ उलाझ ने सा याद ददर और ला 
तो के पानी में डूब जाने का बड़ा खतरा है। इन आपदाओं से 
जनता की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावों नीति केंद्र सरकार ने नहीं 
बनाई है। 

मोदी सरकार आदतन संविधान की धाराओं के गलत अर्च 
पेश करती है, जो संविधान को आत्मा के विरुद्ध जाती है। इसके 
लिए उसने विभिन्न सांवेधानिक तथा अन्य संस्थाओं के चरित्र को 
लगतार विगाड़ है। इसमें ससद दराय आयार, सोचाजाई, इस. 
एनआईए, एनसीबो, रिजव॑ वेक, सरकारी विभागों का उच्च 
प्रशासन, राज्यों के राज्यपाल, सरकारी कंपनियों (उपक्रमों) - 
बैंकों के उच्च प्रबंधकों, दिल्‍लो पुलिस, विश्व विद्यालयों वगेरह 
सभी शामिल हैं। 

भाजपा को केंद्र और राज्य सरकारों ने सोबीआई, 


ईडी, 


एनआईए, राव पुलिस और एनसीबी द्वारा हजारों पतकारों, विपक्ष 
के कार्यकर्ताओ-नेताओं, बौद्िको, लेखकों, समाजिक कार्यकताओं 
और अल्पसंख्यक आम नागरिकों पर बिना उचित साक्ष्य के हो 
दमनकारो प्रावधानों के तह़त मुकदमे लगाएं गए और उठे जेल 
में बंद किया है। यह पूरी बदनीयति से शासन का आतंक फैलाने 
के लिए किया जाता है। किसी भी प्रदर्शन, घरना, सभा कौरह 
के पहले हो नेताओं को घर में रोका जाता है वा हवालात में 
दिनभर बंद रुखा जाता है। अल्पसंख्यकों और विपक्षी लोगों के 
घरों, वफ्तरों और प्रतिष्ठानों को अकारण बुलडोनरँ से दाहने 
'का गैर कानूनौ आतंकवादी काम किया जा रहा है। निर्धिक 
मोडिया, अखवारों, पंटरनेट पोर्टलों पर छापे डाले जा रो हैं, बैंक 
खाते रोके जाते हैं और झूठे गुकदमे लादे जा रहे हैं। सोशल 
मोडिया में डाले केवल एक पोस्ट के लिए लोगों पर मुकदमे किए 
जा रहे हैं। साथ हो सरकार आइंटी सेक्टर की निगरानी के लिए 
कानून बनाने से भाग रही है। लचर कोर व्यवस्था के कारण 
सालों साल उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है। यहां सनप के मित्र 
और सहकर्पी चोरासी वर्षीय फादर स्टेन स्वागी की अकारण 
'िरफ्तारी, जेल में उत्पोड़न, जमानत न देना और हत्या जैसी मौत 
का खास उल्लेख जरूरी है। 
सामाजिक न्याय के लिए जरूरो जातिवार जनगणना को नहीं 
करने पर भाजपा सरकार अड हुई है। सॉवेधान ने कानूत 
व्यवस्था वनाने-रखने का अधिकार मुख्यतः राज्य सरकारों 
दिया है। इसमें उनको मदद करना और जरूरी संसाधन देना 
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पर भाजपा की केंद्र सरकार 
जलगातार वे अधिकार अपने हाथ में लेकर राज्य सरकारों को 
और देश की संधीय व्यवस्था को कमजोर करतो रही है। 
तन संविदान संशोधन - 75, 74 और ऐसा (पोइएसफे 
राज्य सरकारों को जिम्मेदारी और अधिकार देते है कि वे क्रमशः 
ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्र मं प्रदेश से नीचे स्तर पर 
लोकतांत्रिक निकायों बनाएं ओर सुदृढ कं, ग्राम, प्रखंड, निला 
फंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम सभा वरैरह। राज्य 
सरकारें अपने अधिकारों और संसाधनों में कमी होती ऐस कर 
डर्तो हैं और नीचे को इकाइयों को मनवृत नहों करती हैं। 
समाज में बहुतेरे मुखर लोग भो लोकतांत्रिक नेतृत्व को बदनाम 


कर अफसरशाही ओर पुलिस राज को और सजबृत करने को 
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वकालत करते हैं। 

सजप के सामने यह चुनौतो है कि वह जनता को 
लोकतंत्र में विश्वास दिलाए और उसके प्रसार का आंदोलन 
'चलाए। विपक्षी शक्तियों का सहकार और एकता इस दिशा में 
बड़ा कदय होगा। सनप उसमें सहयोग करने को कृत संकल्प 
है। कृषि और कृषि आधारित उच्योग के क्षेत्र पूरी तौर पर राज्य 
सरकाएँ के जिम्मे है। पर जुन 2020 में केंद्र सरकार ने एक 
कृषि अध्यादेश जारी किया जिससे पूरी खेती किसानी बड़ी 
कंपनियों के हाथ में चली जातौ। बड़ो जल्दोबाजी में महामारी 
के दुखद दिनों में सरकार ने तीन कृषि बिल लोकसभा में [8 
सितंबर को पास कराए। 22 सितंबर को बिना उचित चइस 
कराए भोर अल्ययर ऐं हंत हुए साकार ने इसे रात्ययाभा से 
भी पास कराने को नौटंकी रचौ। 

चे बिल यार पूंजीपतियों को सांठ-गांठ से बनाए गए थे। 
इसका सबूत है कि कानून बनने के कई साल पहले ही अडानी 
ने अनाज भंडारण और व्यापार के लिए जरूर कोठार-कारखाने 
बना लिए थे। 

पर जल्द हो देश भर के किसानों ने एक ऐतिहासिक 
अहिंसक और क्रांतिकारों आंदोलन खड़ा किया, जो हमेशा देश 
के इतिहास में दर्ज रहेगा। किसानों का विरोध, बिल के पाल होने 
के पहले हो अगस्त 2020 से शुरू हो गया था। ये विरोध सप्ताह 
दर सप्ताह ज्यादा तेज और व्यापक होते गए। प्रदर्शन, बंद, रेल 
रोको, रास्ता रोको सब्र बढ़ते हो गए। जल्द हो किसानों का 
विरोध दिल्‍लो और उस्रको सभी सरहदों पर डेरा डालो, धरना, 
प्रदर्शन और सत्वाफ्र के रूप में शुरू हुए और लगातार क्रायम 
रहे। घर से दूर खुले मैदानों में और सड़कों के किनारे धूप, गर्मी, 
ठंड में पूरे साल भर लंबा यह सत्थागह किसातों के थे, साहस 
ओर संगठन कुशलता कौ बड़ी मिशाल है। नबबंर 202। में जब 
मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने को घोषणा 
की, तब बह उप्र आंदोलन स्थगित किया गया। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सरकार को वाध्यकारी 
कर्तव्य चनाने के कानून तथा अन्य किसान हितकारों विषयों के 
लिए मंयूक्त कियान मोर्चा' के तहत आज थी यह आंदोलन चल 
हो रहा है। पर सरकार और उच्चतम न्यायालय दोनों एकतरफा 
कमिटी बना कर टालमटोल कर रहे हैं। जाहिर हे कि सरकार 


यह कानून नहीं वनाना चाहती है। 

सपने स्वयं और अपने सहमता व सहयोगी संगठनों किसात 
मजदूर परिषद" तथा 'रषट्रीय किसान सफन्‍वय संमिति' दवा स्वापैनावल 
कमिटी की सिफारिश मे न्यूनतम समर्थन मृत्व की गणना और कई 
आन धाराओं की जुट को बषो से उठाया ै। संयुक्त कियान मोर्चा 
में किसान मजदूर परिषद भी शामिल है। 

उत्तर बंगाल और असम में चाय कली खेती और सारे देश 
में अनाज के साथ ही दलहन, तेलहन, गज्रा, दृध, सब्जियों, फलों, 
कपास, मछलो, अंडा, मांस, मसाले सभी की किसानी तथा 
उनके मनहूर वर्षो से संकट में हैं। सजप उनको सुरक्षा चाहती 
है और मांगों का समर्थन करती है। केराल में अडानी के बंपरगाह 
से मछुआरों और तठीय जनता की मुश्किलों के कारण विगेध 
चल रहा है। पर भाजपा और सोपी (मा) उस परिवोजना का 
समर्थन कर रही हैं। वन और पर्यावरण नीतियों में जो बदलाव 
किए गए है वे आदिवासियों के हितों के विरुद्ध हैं। धड़लले से 
वन क्षेत्रों में खदातो के पढ़े दिए जा रहे है और चनों की कटाई 
हो रहो है। खेतो क्षेत्र और किसानों-मनदूरों के हित के लिए 
संघर्षरत रहने को सजप प्रतिवद्ध है 

देश में शिक्षा की हालत पहले से ही बुरी रही है। कंग्रे सरकार 
ने ही 2004 की रिक्षा नीति बना कर सावेजनिक रिक्षा देने के 
क्यों से अपने को मुक्त कर लिया। मोदी सरकार को नीति शिक्षा 
मं ज्या् से ज्यादा निजीकरण लाने की रही है - प्राथमिक वर्ग से 
विश्वविद्यालय तक। सरकरों विश्वाविद्यालयों में तो फोश को 
व्दोतरी चरम पर है। वैचित वगों और फिडड़े इलाकों के छों के 
लिए प्रश्न, छात्र ृत्ियां और आरक्षण को वह ख्तम करतो जा को 
है। बाडिले के लिए बड्ढी राष्रगापी, पेषा विशेधो ' ऑनलाइन” 
परीक्षाएं लाद दो गई हैं। इलकी वजह से कंप्यूटर, फोन, ई 
कॉचेग चोर से वंचित फिछड़े ओर केहाती इलाकों के बच्चो के लिए 
वडिले के दरवाजे वंद कर दिए गए हैं। 

'कॉविड महामारो के दौर मं दो साल स्कूल-कालेज बंद रहे। 
उचित वर्गों के बच्चे - युवाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों और 
स्कूलो-कालेजों की ' ऑनलाइन' पढ़ाई संभव नहीं थी, नतीजन 
बे बुरी तरह पीछे छूट गए। इस नुकसान को पाटने के लिए कुछ 
नहीं किया गया। 

ेहाती दूर-दरान क्षेत्रों को विस्ल आबाद में स्कूलों में कम 
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बच्चे बता कर उन्हें बंद करने को नीति लाई गई है। अकेले 
झारखंड में 26 हजार ग्रामोण स्कूल बंद किए गए। जन्‍्य राज्यों 
में थी स्कूल बंदी की संख्या उसी अनुपात में होगी। उन सबों को 
तत्काल फिर से खोला जाना चाहिए और शिक्षकों को बहाली की 
जानी चाहिए। 

सार्वजनिन विस्तार से हरेक देशवासी को स्वास्थ्य सेवा पेने 
में भो सरकारें विफल रही हैं। भाजपा सरकार ने तो इस जिम्मेदारी 
से हाथ बिल्कुल खींच लिये। उन्होंने यह काम निजी अस्पतालों 
और इंश्योरेंस कंपनियों को सरकारी पैसे देकर, मुनाफाखोरी 
ओर भ्रष्टाचार के लाखों नए केंद्र देश में खड़ा किया है। 
“आयुष्मान भारत', 'अटल क्लिनिक', 'प्र.म.औषधि' आदि 
योजनाओं, सौजौएचएस,, ईएसआईसी वगेरह यें निगरानी का कोई 
जो उतजास को र। एस सब में व्यापक बष्टचार झा झुचलाए 
मोडिया में नियमित आती रही हैं। 

एनीमिया, मलेस्या, तपोदिक (टीबो), कुपोषण, अंधापन, 
'पाती-हवा से रोग बगैरह पर काबू पाने के लिए तो जत स्वास्थ्य 
की कोई सक्षम व्यवस्था अब तक बनी हो नहीं है। 

5 अगस्त 20]9 को भाजपा को केंद्र सरकार ने संसद में 
एक प्रस्ताव पास कर धारा 370 से मिली जग्पू कश्पौर - लाख 
की विशिष्ट स्थिति (स्पेशल स्टेटस) को खतम कर दिया। वह 
जम्मू कश्मोर को विधानसभा को मिले निर्णायक अधिकारों का 
सरास्तर उल्लंघन था। वह भाजपा के मुस्लिम विद्रेषी चरित्र और 
मेक उम्र ऐसा बम चरया सा दा का खारताब चाल 
थी। महीनों-साल तक कश्मीर में फोन, ईंटरनेट सेवा, जनता की. 
साधारण आयाज़ो को चंद कर पजनों प्रमुख नेताओं को जेल 
श्रेज या ननरबंद कर दमन की क्रर तुपाइश को गई। विधिक्त 
राज्यों - गोषा, पुदुचेरे, उत्तराखंड, हिमाचल, ड्ारखंड, सिक्किम, 
अन्य सभी उत्तर पूर्व के राज्यों में जमीन को मिल्कियत और 
खरीद बिक्रो पर कश्मोर जैसे ही कानून और प्रतिबंध हैं। पर 
कुटिल विद्वेष में सरकार ने केबल कश्मीर में हो चदले कानून 
लागू किए। भाजपा समर्थकों ने खुले बयान देकर कश्मीर को 
खरीदने और पहाँ की महिलाओं के अपमान का ऐलान किवा। 
जरणा फैलाने की यह वोभत्स घटना थी। सजप ने जम्मू-कश्मीर 
में धारा 370 को चापस बहाल करने की मांग कहो है और अब 
भी उस पर कायम है। 


और पूंजीपतियों कौ सांठ-गांठ और आपसी 
लेन-देन का देश में पुराना सिलसिला रहा है। सरकार उत 
सेठों-उद्यमियों गुप्त और खुले रूप में बड़े फायदे देती रही है। 
बयान पता कह य+ व बताये चाहत के वर बह फहा 
दान देते हैं, जो अपूनन चोरी छिपे होता रहा है। जनता को 
यह मालूम नहीं होता है कि किन-कित के बोच इस बड़े पैसे 
का लेन-देन हुआ है। 

भाजपा सरकार ने चुनावी बॉल्ड में गुप्त दान का प्रावधान 
जलाकर चुनावी भ्रष्टाचार को कानूनो संरक्षण दे दिया और जनता 
को विल्कुल अपेरे में पहुंचा दिया। अब जनता को कुछ नहीं 
आज हगा तहत न न कल गत गत का पग प5 
यह चुनाबी भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा है। इसको ताकत से भाजपा 
की जीत पहले हो आधी तय हो जाती है। पार्टियों के चुनाव खर्च 
पर सोसा न रखने, किसी भी सीमा तक धन हासिल करने, 
बिदेशों से दलों को मिलने वाले चंदे को कोई जांच न करने के 
प्रवधन इस कषष्टवार का करना माल्या दा है। सजप इत रूमा 
नियमों की समीक्षा और पारदर्शिता लाने के बदलाव की मांग 
करती है। 

चुनाव के पहले और बाद भी भाजपा अपने अकूत पैसे और 
ताकत के बल पर विपक्षी विधायक्हों को सैकड़ों-करोड़ की 
कीमत पर खरोद कर राज्यों में विपक्षो सरकारों को तोड़ती और 
अपनी सरकार बनाती है। उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों के विधायक 
'हले से हो पूरो तरह केंद्र को सत्ताधारी पाटटों के साथ हो जाते 
रहे हैं। अभी वे सभी सरकार भाजपा के कब्जे में आ गई हैं। 
सा 
भरी बरकरार है। 

विभिन्न अनुमानों के मुताबिक अडानो को कंपनियों पर 
विभिन्न चेंकों का कर्ज दो से तीन लाख करोड़ रुपये के बीच है। 
जनता के पैसे से ही वह रेल स्टेशन, हवाई अड्डा और जनता / 
सरकार को अन्य संपत्तियों को खरौद कर दुनिया का दूसरा / 
तौसरा सबसे धनी आदमी बना है। केंद्र के शासन में बदलाव 
होने पर ऐसे चार पूंजीपति देश और नागरिकता छोड़ देते हैं। 
अडानी ड्वारा कर्ज नहीं लोटाने को हालात में कई सरकारी बैंकों 
के डूब जाने का खतरा है। 

भाजपा सरकार को विदेश 


जौति भी ढुलगुल और अरष्ट 
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रही है। पाकिस्तान के प्रति सरकार के बरतांव के कारण केवल 
आपने देश में धार्मिक नफरत फैलाने की इच्छा रहा है। नागरिक 
'मेलजोल के लिए संभव आपसो यात्रा, खेलकूद, फिल्म, साहित्य, 
संस्कृति, धार्मिक पर्यटन कगौरह को भो नामुमफिन कर 
दिया गया है। पाकिस्तान में आई भौषण बाढ़ में भी मानवीय 
सहायता नहीं को गई। अफगानिस्तान, यूक्रेन पर रूस का 
साप्रान्यवादी हमला, निहल्थे नागरिकों के घर, अस्पताल, स्कूल- 
कालेज, बिजली-पानी सप्लाई को बर्बाद करने का युद्ध अपराध, 
झांगकांग में नागरिक अधिकारों का हतत, चौत में उडंगर समुदाय 
का उत्पीड़न, ताईवान पर चोन द्वारा हमले की तेयारो, चीन में 
ज्ञौ जिर्नपिंग द्वारा शासन पर तानाशाही कब्जा, लातोनी अमरीका 
मेँ वायपंथ का उदय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के शोषण प्रवर्तक 
अलय्म हुस सरे फाल्यपर रसला पर भा सरकार अपना शगल 
रुख नहीं बना सकी। 

चुनाव जौतने और देश को सत्ता - संसाधन पर काविज 
हा कला आरण देश में सप्दायक बयौवरए ययरट का 
वातावरण, अलुपसंख्यक और बंचित बर्गों पर हिंसक हपले, 
मस्जिद-सजारों को हथिदाने, समान नागरिक कानून लाने की 
अफवाह, फिल्यों-साहित्य कौ नफरती व्याख्या पार्टी स्वयं और 
विभिन्न नामों से संगठित अपने गुणों द्वारा करती रहो है। वोट 
बटोरने के लिए सरकार और भाजपा द्वार हिंदू जनता के दिल 
में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। इसमें केंद्र 
और प्रदेशों को भाजपा सरकारों का संरक्षण और सहयोग उन 
'गिरोहों को मिलता रहा है। 

मोदी सरकार ने 204 में सत्ता में आने के बाद हो असम में 
लागू किए गए “राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)' वाली 
'पुलिसिया उत्पीड़क करवाई को पूरे देश में लागू करने की मंशा का 
प्रचार किया। ।। दिसंवर 209 को भाजपा सरकार ने संसद से 
नागरिकता संशोधन कानून (सोएए)' पारित किया जिसमें पड़ोसी 
देशों से आए मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म के हो लोगों को भारत 
की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। यह 955 के 
नागरिकता कलून का दुष्टापू्ण संशोषत था। सरकार के इस 
पक्षपातपर्ण झादें के विरुद्ध देश भर में विरोध शुरू हुए । 5 दिसबर 
20।9 को दिल्ली के शाहोत्राग में मुख्यतः मुस्लिम औरतों की 


काला, 


अपुवाई में एक अनत्सत प्रभावशाली धाना रुरू हुआ, जिसमे समो 
समुदाय के च्यायाप्रेय लोगों ने शिरकत को। जल्द हो देश मे दर्जनों 
जहरों में इसो स्वरूप के अनवरत प्रभावशालो धरने शुरू हो गए। 
ये सभी चरने 24 मार्च 2020 को कोविड के संक्रमण से बधने के 
लिए खतग किए गए। 

शिक्षा संस्थानों, पुलिस बल, प्रशासन, मीडिया और जवर 
व्यवपालका मे प्रवेकरण का प्यस तेज रू किया जा रह है। 
यह जहर देश को दुकड़ों में तोड़ सकता है। सशक्त प्रयास के 
वजूद इस जहर की सफाई में दशकों का समय लगेगा। भाजपा 
दल और सरकार को गलत नोतियों, खराब शासन और खराब 
बर्ताव के कारण पिछले चार वर्षों में कई क्षत्रोय पांटियों ने एकता 
की पहल की है। सजप इस पहल का समर्थन करती है। उम्मीद 
है कि वे दल आपस में जल्द विस्तृत विमर्श कर साझा नोतियों 
और कार्यक्रमों का खाका जनता के सामने लाएंगे। 
में लोकांत्रिक समाजवाद लाने के अपने दौर्घकालीन 
उद्देश्य को जल्द पूरा करने के लिए सजप अन्य एक लक्षोय 
आंदोलनों, सामानिक, साहित्यिक, राजनीतिक, मजदूर, किसान, 
धार्मिक सुधारपादो, शिक्षा सुधार, अकार्दामक शाधरत कौर 
संगठनों से सहकार और संयुक्त कार्यक्रम करता रहा है। हारी 
यह नीति और प्रवास आगे भी बरकरार रहेंगे। पिछले चार दषों 
में हम संगठन का विस्तार और जमीनी कार्यक्रम ज्यादा नहों कर 
पाए हैं। अब वह तेजो से करने की जरूरत है। 

इस प्रस्ताव में सजप के नर्जारिए से देश-दुनिया के हाल्ातों 
का सर्वेक्षण किया गया है। सजप को मूलभूत और व्यापक 
विचारधारा पार्टी के दस्तावेजों और घिमशों -कार्यक्रमों में दर्ज 
है। उन्हें ज्यादातर साथी जानते ही हैं। एक सवाल होता है कि 
'सजप के आगे की राजनीतिक दिशा, आर्थिक विकास के लिए 
नौतियों का खाका और विस्तृत कार्यक्रम बया होंगे? प्रस्ताव के 
ये पहलू इस्र सम्मेलन में विमर्श और अगलो राष्ट्रोय कार्यकारिणी 
के विमशो से तैयार होंगे। आने बाले राज्यों के और 2024 के 
लोकसभा चुनावों में लोकतंत्र और लोकहित समर्थक सरकारें 
बन का का जता बता चय यह जता हल 
अपनी पूरी ताकत लगा कर काम कोगी। 

(जगले अंक में सामाजिक प्रस्ताब) 


जनवी फरवते जात आशय खे 


आदिवासी, देशज, बाहर के कौन 


किशन पटनायक 


(उतर कंगाल फे अत्तोएखार लिले के तहत जेवर में 6 दिसंवर को समता कं के स्थापता रिपसत के सौके परे 
आयोजित किया यया। उसमें मौजूद लोगों के बौच किशन प्रटवावक के इस लेख कौ प्रतियां वितरित कौ गईं। इस लेख का काला 
अतुवाद मी वितरित किया गया। किशन थी का यह लोछ सामपिक वार्ता के दिसंवर 2002 के आंक में कृपा था; जिसे 
संभावनाओं को तनाश नामक किताब में भी इसे शामिल किया गया। समारोह मे 'उत्तर बग केंद्र शासितो अंचल/ प्रथक राज्ये 
दाबौर प्रसलिकता' पर चर्चा हुई गौरतनक है कि इस दिलों उत्तर बंगाल के भाजपा के एक सॉसद उत्तर कॉल राज्य की मांग 
कर रहे हैं तो दूसरा तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता इस माँग को भाजपा की मांग मानने से इंकार कर रहे हैं। वास्तव में आम लोगों 
क॑ बौच ऐसा कोर गांग हो कहाँ उठ रही है। धाजणा के नेता बट की गाजनोति के तहत सुनियोजित ढंग के एक भ्रम की स्थिति 


पैदा काने मं जुटे हैं। इसो क॑ सद़ंनजर उसकी पोल खोलते के लिए इस विषय पर चर्चा को गहं। इस दिशा में किशन एटनापक 
का लंख भी स्पष्ट हाय काने में सबदगाए है; इसलिए इस लेख को कहाँ रखा खा रहा है) 


अंग्रेजी में 
देशीव देशज 
शब्द का इस्तेमाल हम करते आए हैं। 
उसका चर कदिवाती था अदिस अधवासी 
से अधिक व्यापक होता है। लेकिन ब्रोप..... 8 
कह अनुभव सबके ऊपर थोषा जा है. 
यूरोप का यानी गोरी जाति का अनुभव... >> 
एक खास प्रकार का है। उनके लोग अपरौका, आस्ट्रेलिया 
आदि क्षेत्रों में जाकर बस गए ओर बढ़े भूख में उक्ती का 
वर्चस्व हो गया। मुख्य लोग वे हैं, जाके पुराने लोग देशन 
(ंडोजेनस) के रूप में चिहिनित हो रहे हैं। देशन लोग 
अवल्कल दाँटाए मे चले गए है, मानो अमरीका या आास्ट्रेलवा 
उनका देश चहों था। 

इस अनुभव के ढांचे को भारत पर लागू करना गलत 
परिणामों को जन्म दे सकता है। आव॑ बाहर से आए वा नहीं, 
इस तरह के प्रइन उठने लगते है। इस प्रश्न की एक कड़ी 
न सकतो है - मुसलमान चहहर से आए दा नं, ईसाई वहर 
से आए या नहीं आदि। इन परत के वैचारिक विद बता कर 


नकारात्मक भावनाओं को त्तेज किया जा 
सकता है। 
प्राचीन काल में राष्ट्रों के (अपेक्षाकृत 
रु ऐ ३ .] स्थिर भौगोलिक सोमाओं को लेकर) बनने 
| के पहले जनसमूहों का आवागमन विश्व 
। 4 के अधिकांश प्रभाग में होता रहा है और 
है उनके संघर्ष तथा समन्वय होते रहे - 
पहले सँघर्ष, बाद में समन्वय | आगर आर्य कहों से आए तो 
उसी काल में आए और देशौय हो गए इसलिए यह सवाल 
उठाना उपयुक्त नहीं है कि आर्य वाहर से आए थे या नहीं। 
यह सवाल भी बेमानो है कि आज “आये' कौन है और 
“अनार्य' कौन है? 
असली समस्या यह है कि भारत में जो कई प्रकार के 
'जनसमूह आए हैं और सबके सब देशीय हैं, उनमें किस 
प्रकार के अलगाव हैं और उतमें समन्वय घटित हो रहा है या. 
नहों 7 रामादण-महाभारत से काफी कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है। 'आर्य' कहलाने वालों ने एक जातिप्रथा विकसित 
कर ली | रामायण-महाभारत काल के उन आयोँ से भिन्न लोग 
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देश के बहुत बड़े भुखंड में थे, वे स्वतंत्र थे, कहीं-कहीं 
अधिक वैभवशालो ओर पराक्रमी थे। धीरे-धीरे ब्राह्मण-कषत्रिय 
यानी जातिप्रथा बाले लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया ओर दूसरों 
'की संस्कृति गौण होने लगी। दोनों प्रकार के लोगों का मिश्रण 
दिखाई पड़ता है - महाभारत में बहुत ज्यादा समन्वय की यह 
धारा बौद्ध काल तक, छठी शताब्दी तक स्पष्ट दिखाई पड़ती 
है। उसके बाद जातिप्रथा के निवम कट्टर होने लगे, उसकी 
एक स॒दृढ़ व्यवस्था बन गई, जिसको शुरुआत शुंग वंश या 
गुप्ल काल में मानो जा सकते है। प्रारंभिक काम में जातिप्रधा 
ने शायद समन्वय को सहज बनाया होगा - किसी को द्विन 
और किस्ी को शुद्र का स्थान देकर अपना लिया होगा। 

लेकिन परिपक्व होने के साथ-साथ जातिप्रथा न सिफ एक 
विषपता का ढांचा बनी बल्कि अत्याचार और आर्थिक शोषण 
की एक व्यवस्था बन गई। ऐसे बहुत सारे जनसमूह थे जिन्होंने 
जातिप्रवा के ढांचे को कभी स्वोकार नहीं किया। उनमें वे 
प्रमुख हैं जिनको हम आदिवासो कहते हैं। 

अगर हम ब्रिटिश काल से पहले के भारत के सामाजिक 
भूगोल को आंखों के सामने रखते हैं तो पाएंगे कि भारत के 
ज्यादातर (राज्यस्तरौय, जिलास्तरीय) इलाकों में ब्राह्मण- 
क्षत्रिय का वर्चस्व नहों था, वा फिर जातिप्रथा हो कहीं थी। 
आधे से ज्यादा धोगोलिक क्षेत्र इसी प्रकार का था। ब्रिटिश 
शासन तथा आधुनिक सभ्यता ने देश के कोने-कोने में 
शासन व्यवस्था को इकाई बना कर द्विज जातियों को स्थापित 
किया। ब्रिटिश काल में जाति का ढांचा भारत में सर्वत्र 
प्रतिष्ठित हो गया। अस्पृश्यों को उसमें जोड़ लिया गया लेकिन 
*आदिवार्सी ' समूह उसके बाहर अधी तक है। इसको कौयत 
वे चुका रहे हैं। 

जातिप्रधा और आधु्िक सभ्यता ने मिल कर आदिवासियों 
को ऐसा कर दिया मानों यह देश उनकी नहीं, यानी उनके 
लिए नहीं है। जातिप्रथा ने उनको समाज से अलग-थलग 
माना, लेकिन आधुनिकोकरण ने उनको आर्थिक व्यवस्था से, 
जीविका से, आवास स्थलों से विस्थापित कर दिया। भारतीय 
समाज में दलित सर्वाधिक पृणित है तो आदिवासों सवांधिक 
बहिष्कृत, दवावा हुआ, वंचित और निरक्षर है। आजाद भारत 
में अभो तक यह सिलसिला चल रहा है। आधुनिक विकास 


और उसके औद्योगोकरण का सिलसिला रहेगा तो आदिवासियों 
को नियत बदलनेवाली तहों है। उनको भाषा, 
उनका हुनर लगभग समाप्त हो गया है। 

'इस समस्या का समाधान 'कौन बाहर से आया' वाले सूत्र 
से नहीं होनेवाला है, न अधिकारों को लंबी फेहरिस्त बना कर 
इसका समाधान ढूंढ़ा जा सकता है। सामानिक केंद्रोकरण 
यानी जातिप्रथा उसका प्रारंभिक दुश्मन थी। इस वक्त ग्लेबीकरण 
और आधुतिकीकरण इसके सबसे बड़े शत हैं। प्रो दुनिया में 
ग्लोवीकरण को जो व्यवस्था चलाई जा रही है उसके सोपानीकृत 
(हायरास्कोकल) ढांचे में किसी भी सबसे ऊपर गोरी चमड़वालो 
नस्ल है। इस नस्लवाद के हारा परिचालित विकास के ढांचे में 
किसो मौ प्रकर की 'अंधिकारों' की सूची में आदिवासियों को 
ख़िति सुधरनेवाली नहीं है। अंतरराष्ठीय सम्मेलनों में एक परिषाटो 
न गई है कि दुर्बल समूहों के लिए कुछ अधिकतर को चिह्नित 
कर दिया जाए और अधिकारों का एक घोषणापत्र जारी कर दिया 
जाए। विषयता के बुनियादी ढांचे को बदले वगैर अधिकारों पर 
अमल नहीं हो सकता - गरोबी रेखा के नीचे रहनेदाला भारतोय 
सॉवेधान के किसो भी मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर 
सकता। पूंजीवाद ग्लोवीकरण में सवके लिए एक सोपान निर्धारित 
है - कौन कितना नीचे रहेगा, इसका फैसला हो चुका है। 


*अधिकार' का कोई काम वहाँ नहीं है। 

आदिवासी को आर्थिक स्वायत्तता चाहिए और विकास 
का एक ऐसा आर्थिक ढांचा चाहिए जिसका लक्ष्य समानता 
और स्वावलंबन हो। जंगल उसका होना चाहिए, जल और 


जमीन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। आदिवासी बहुल 
इलाके को 'अलाा राज्य' बना देने से भी आदिवासो को 
शोषण बंद नहीं हो जाता है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी 
है। एक निनौ कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नदो 
बेच दी है। उस नदी पर आदिवासियों तथा अन्य जनसमूहों 
का अधिकार समाप्त कर दिया गया जो हजारों सालों से था। 
हमलोग केवल अधिकार को बात न करें, अधिकार के साथ- 
साथ समतावादी ढांचा और नई विकास नीति चाहिए, जिसमें 
जनभागौदारी हो। और भागौदारो का मतलब 'दावित्व' होता 
है। ट्रेड यूनियनों ने 'अधिकारों' को एक गलत संस्कृति 
चलाई थी। 
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गांधी पर प्रहार 


अत्युतानंद किशोर 'नवीन' 


एक माह पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में राजनैतिक 
हत्याओं पर बातचीत चल रही थी। जब गांधी हत्या का प्रसंग 
आया तो एक समादूत रामदेबवादी ने आश्यस्त भाव से 
टिप्पणी को, 'गांधी को हत्वा देश के लिए की गई थी।' यह 
सुनते ही मुझे काठ मार गया, और दूसरे भी हतप्रपभ रह गए। 

अध्यात्म और योग के जो प्रशिक्षण शिविर चलते हैं 
उनमें सावास तरीके से राजनीतिक व आर्थिक हित समाहित 
किए जाते हैं। रामदेव महाराज के शिविर में दर्जनों वेनर लगे 
रहते हैं उनमें महापुरुषों की तस्वीरों के मध्य महात्मा गांधी को 
भी जगह दो जाती है। रामदेववादियों के मानस पटल पर यह 
धारणा केसे वड्धमूल हो गईं कि गांधी को हत्या देश के लिए 
की गई थी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उच्च 
स्तरीय हलकों में इस तरह के मानस तिर्माण को कार्यशालाएँ 
चलाई जातो हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति (वह भी योगाचार्य) कभी 
किसी दल विशेष का प्रवक्ता नहीं चन सकता। रामदेव 
महाराज ने 204 के चुनाव पूर्व भाषणों में जनता से वादा किया 
था कि भाजपा के सत्तासीन होने पर पेट्रोल 35 रुपये लीटर 
बिफेगा और विदेशी बैंको में जना कालाधन भारत मे आ जाएगा। 
आज जब कोई योगगृरु से इसकी चर्चा करता है ते वह तिलला 
उठते हैं। दरअसल संत को सोकरी (फतेहपुर सौकरी, जो 
अकबर की राजधानी थी) से कया काम? जब शहंशाह अकबर 
ने संत कुंभनदास को मिलने के लिए बुलावा तो कुँमनदास ने 
अकवर से कहा था, 'संतन को सीकरी से कोन काम / आवत 
जात पहिया दूटी, बिसरो गयो हरिनाम। जिनको मुख देखे दुःख 
'उपजत्त, तिनको करनी परियो परनाम। कुंभनदास लाल गिरघर 
बित और सने बे-काम।' 

गोस्वामी बललभाचा्य के शिष्य कुंधनदास परम दरिद्री 


रहने पर भी कभौ किसी राजा-महाराजा से धन लेना स्वीकर 
नहों किया। 

राष्ट्रीय स्ववसेबक संघ ते अपने प्रातः स्मरणोय लोगों में 
गांधी को भौ स्वीकार किया है। मगर किसी भी संघी को थोड़ा 
मो कुरदिश ला गांधी विषयक जुगुप्सा फौरत झलक जाएगा। 
गाँधी की गोडसे हारा की गई हत्या को वह दृरुस्त ठहराएगा। 

भारतोय जनता पार्टी को स्थापना ।980 में दिल्‍ली में हुई 
थी। इस सम्मेलन में गांधोबादी समाजवाद को स्वीकार किया 
गया था। मगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सामान्य 
कार्यकर्ता तक को न तो गांधी से और ना ही समाजवाद से 
कोई सरोकार है। इसके उलट गोडसे पृजक व गांधी निंदक 
कहो पाटी में तवज्जो, पारितोषिक व प्रोन्नति दी जा रहो है। 

गांधों विरोध के धुर दक्षिणपंघी से लेकर थुर वामपंथी, 
अंवेडकरवादियों के एक बड़ा समूह व धार्मिक संगठनों में 
अद्‌भूत साम्य है। गायत्रो परिवार के प्रवर्तक श्रोराम शर्मा 
आचार्य ने भले हो आजादी को लड़ाई में कारावास कौ यातना 
झेलो हो, मगर उनके अनुयायी गांधी निंदा में पीछे नहीं है। 
आर्य समाज ने पंजाब में हिंदू-सिख के दरार को और भो 
चौड़ा करने का काम किया है। आर्य समाजियों ने हिंदुओं को 
कदुमशुमाह मे पलचा को जगह हिंद मननाधा लखन का 
प्रेरित किया, जबकि वे पंजाबो को हो ओढ़ते बिछाते हैं। चार 
दशक पूर्व तक रिवाज था कि हिंदू अपने एक संतान को गुरु 
सेवा के लिए सिखो बनाता था। रोटौ-बेटी का संबंध तो 
अब बीते युग की बात हो गई है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के एक 
कार्यकर्ता (इन्हे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ) तो इतने 
उत्तेजित हो प्रलाप करने लगे, 'गांधी को गोली मार देना 
एकदम ठीक था।' यह सुनते ही मुझे अलीगढ़ की तथाकथित 
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साध्वी पूजा शकुन पांडेय का स्मरण हो आया जिन्होंने 30 
जनवरी 209 को एयरगन से गांधी को तस्वीर पर गोली 
चलाई थी। कबौरपंथी भी अपने धार्मिक प्रबचनों के मध्य 
भाजपा को मत देने क्रा आह्वान करते हैं। अभिष्राय यह कि 
हिंडू धर्म को लगभग सारी शाखाएँ प्रशाखाएँ गांधी विरोधी 
भाजपा को जिताने के लिए अपने अनुयायियों को लामबंद 
करतो है। भाजपा का शो नेतत्व अभी खुल कर गांधी विरोध 
(कुछ सांवेधानिक सजवरियां भी हैं) नहीं कर पा रहा है। 
नेहरू विरोध का अध्याय खतम होते ही गांधी विरोध प्रारंभ हो 
'जाएगा। एक बानगी सटाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देचेद्र फडणवोस 
की पत्नी अमृता फडणवीस का लें। अमृता कहती हैं, 
“महात्मा गांधा पुरन भारत के साट्राप्ता दे लीक नरद सादी 
नए भारत के राष्ट्रपिता।' बसे गांधी को चरित्र हत्या का 
सुनियोजित प्रयास वर्षों से बदस्तूर चला आ रहा है। 
कम्पुतिस्टों का भो गांधी विरोध पुरातत है। उनका स्पष्ट 
मानना है कि गांधी पूंजीपतियों के हितैषी हैं, औद्योगिकौकरण 
के विरोधी हैं, गांधी का ट्रस्टीशिप एक धोखा है, वे समाजवादी 
क्रांति के राह में बाधक हैं। कम्पूनिस्टों ने यह दुर्भावना नन- 
जन तक फैलाई कि गांधी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और 
राजगुरु की फांसी रुक सकतो थी। गांधी-इविन समझौते में 
भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के बचाने की मांग 
शर्त रूप में शामिल नहीं थी (यह शर्त में शामिल हो भी नहीं 
सकता था) मगर गांधी ने इस मांग को उपसंहार में रखा घा। 
गांधी जी ने इविन को लिखा, 'जनमत का सम्पान करते हुए 
फांसी नहीं दी जानो चाहिए।' अपने तईं गांधो ने पूरा प्रयास 
किया कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी न दी 


जाए। वास्तविकता तो यह है कि भगत सिंह और उनके 
सांधियों को फांसी जयगोपाल, फणोव्रनाघ घोष व हंसराज 
बोहरा के मुखबिर वन जाने के कारण हुई थी। उसके उलट 
हुतेरे कांग्रेसी नेताओं ने प्रच्छन्न तरीके से क्रांतिकारियों को 
मदद ही को थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिहार के 
हानौपुर के 'गांधी आश्रम' में भगत सिंह दो रात ठहरे थे। 
चंद्रशेखर आजाद को अंत्वेष्टि (जो बहुत सख्त परे में हुई 
थो) में पंडित नेहरू को पत्नी कमला नेहरू व आजाद के 
दृरस्थ के रिश्तेदार बिनायक मिश्र शामिल हुए थे। आपनो 
शहादत से पूर्व आजाद नेहरू जी से मिले थे और नेहरू ने 
उन्हें 400 रुपये की आर्थिक मदद की थी। यहाँ यह 
उल्लेख करना समोचीन होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 
चुनावों सभा में नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि धत सिंह 
जब जेल में थे तो वह कभी उनसे मिलने नहीं गए। वास्तविकता 
तो यह है कि नेहरू भगत सिह से जेल में गए थे और इस 
खबर को ट्रिब्युन छापा था। कोई पलट कर उनसे यह पूछे 
कि क्‍या केशव बलिराम हेडगेवार, गुरुजो गोलवरकर या 
श्यामा प्रसाद मुखनी जेल में भगत सिंह से मिलने गए घे? 
भगत सिंह के चकौल प्रसिद्ध कांप्रेसो नेता आम्रफ अलो थे। 
काकोरो केस के क्रांतिवीर रामकृष्ण खत्री के सुपुत्र उदच 
खज्नी जौ ने मुझे बताया था कि जेल से रिहा होने के बाद नेहरू 
जी ने खत्रो को मोटरगाड़ी से पूरा इलाहाबाद घुमावा था। दो 
साल पहले लखनऊ जागरण संस्करण ने यह खबर छापी कि 
केशव हेडोबार ही कोकली केस के केशव चक्रवर्ती ये। 
लॉकत तुस्त इस मिव्या खबर को पाल खुल गई। 

अब अंबेडकरवादियों की बात। दलितों का एक बड़ा 
तबका गांधी-अंबेडकर पूना पैक्ट को लेकर गांधी का कट 
आलोचक है। मेरे सामने एक दलित ने गांधी के ऊपर जो 
खिनौनी टिपणो को उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। 
दलितों को दृष्टि में गांधी दलित विरोधी थे। 

दरहकौकत गांधी से बड़ा दलितों का हितेपी तो मुझे कोई 
और नजर नहीं आता। गांधी का हो यह साहस था कि बह 
भंगी बस्तो में रहते थे और सफाई के काम को प्राथमिकता 
देते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के यहाँ एक दलित आकर 
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ठहर था। उसने शौत्तालय का इस्तेमाल किया। शौचालय ऐसा 
था कि हर बार उसे साफ करना पड़ता था। कस्तुरवा ते साफ 
नहीं किया तो गांधी ने गुस्से में उसे घसीट कर बाहर निकाल 
दिया था। एक दलित परिवार को गांधी ने आश्रम में रखा तो 
लगभग सारे आश्रमवास विरोध में सामने आ गए। दानदाताओं 
ने आधिक सहयोग रोक दिया। गांधी अपनी मान्यता पर 
अटल रहे। डा, सुशीला नैदर (जो उल जमाने में एमबोबीएस 
डाक्टर व गांधी जी के सचिव प्योरेलाल की बहन, आजाद 
भारत में स्वास्थ्य मंत्री बनीं) ने लिखा है, 'एक दलित 
कार्यकर्ता को दस्त होने लगा तो गांधी ने उसके मल का 
परीक्षण करना शुरू किया कि दस्त आखिर क्या खाने से 
हुआ है।' उनके रघनात्मक कार्य का एक मुख्य अंग था 
अद्बतोत्थान। उनके अखबार का नाम ही था हरिजन। बाद के 
दिलों में गांधी उसो विवाह को आश्लीर्वाद देते थे जिसमें एक 
पक्ष निश्चित रूप से दलित हो। दलितों के मंदिर प्रवेश कराने 
मै गांधी के ऊपर हमले भी हुए। मैं एक ऐसे दलित अधिकारी 
को जानता हूं जिन्होंने अपने स्वजातियों के मध्य चर बनावा। 
बाद में उन्हें अपने हो स्वनातियों से घित आते लगा, वाद में 
चर बेच कर बाहर निकल गए। 

मुस्लिम लोग का नेतृत्व गांधी को महज एक हिंद 


नेता 


मानता था। लिन्ना को चिद्र कोई छिपी हुई नहों थी। डायरेक्ट 
एक्शन बाले मुस्लिप लीग को कार्रवाई से कॉलकाता में 


मुसतमारा को अपक्षाकृत ज्यादा जावमार को ज्ञात हुई । वत्र 
बंगाल के प्रधानमंत्री (उस यक्त मुख्यमंत्रो का पद नहीं था) 
सूहराबदी गांधी के साथ हो 'हैदरो सेशन' में रहने लगे। बहो 
गांधी जब नोआखाली जाते है तो सुहरावरी असहयोगो हो 
जाते हैं। गांधी को गालियां दी जाती है, उनके रास्ते में पैखाना 
डाल दिया जाता है, लिसे गांधी स्वयं साफ करते थे। बंटवारे 
के बाद चौधरी खल्लिकुस्मा भारत में ही रह जाते हैं, जो 
मुस्लिम लोग के चोटी के नेता थे। गांधो जी ने खल्लिकुज्या 
को करांची विश्वास से भेजा कि वह निन्ना से मिल कर हिंदुओं 
का पलायन रोकें ताकि गांधी का काम दिलों में आ्षान हो 
सके। सगर खत्लिकुज्मा करांचो हो रह गए। गांधी का अपना 
तोसरा बेटा रामदास उन्‍हें (गांधो का) हिंदूदोहो मानता है। 
रामदास्त का बह पत्र गांधो खल्लिकुज्मा को दिखाते हुए 


केदना प्रकट करते हैं। खल्लिकुज्मा ने अपनी किताब 
पाथवे टू पाकिस्तान में इसका विस्तार से निक्र किया है। 

अंतिमतः गांधी के अपनों ने भी उन्हें छोड़ दिया । विधाजन 
का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमति ने विना गांधी की जानकारी के 
हो स्वीकार कर लिया था। आजाद भारत की अर्थव्यवस्था 
कैसी होगी, इसके लिए उन्होंने नेहरू से पज्नाचार किया था। 
नेहरू बाद में पलायन कर गए। देश स्वतंत्र होते ही गांधी के 
सपनों का भारत विखरने लगा। गांधी ने कहा था कि बायसराय 
(राष्ट्रपति) भवन को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए। 
मंत्रोगण छोटे घरों में रहे। 

आन का नौजवान अधनंगे गाँधी को हिकारत के भाव से 
देखता है। मगर इसरो अधतंगे फकोर के बारे में वैज्ञानिक 
आईस्टोन के कथन को दोहराने का लोभ संवरण नहीं किया 
जा सकता, 'भविष्य को पीढ़ियों को इस वात पर विश्वास 
काने में मुश्किल होगो कि हाइ़-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति 
भो कभी धरती पर आया था।' 

जब गांधी माउंटबेटन से मिलने गए तो उस वक्त माउंटवेटन 
को पत्नी और बेटी भो साथ थी। माउंटबेटन ने गांधी को पोतो 
मनु से कहा, 'मेरी बेटो तुमसे ईपषया करती है, जब वह 
गांधी की सेवा करते देखती है।' 

रानी एलिजाबेध (द्वितीय) की शादी में गांधी वे अपने हाथ 
से बना मेजपोश भेजा वा। हीरा-जवाहरातों के मध्य गांधी के 
उपहार को बह अमूल्य मानतो थी। 

आखिर कुछ तो विशेष था हो कि अधनंगे गांधी के 
आश्रम में देश-दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, 


वकील, राजनेता ब राजा-महाराजा सिर नबाते आते थे। 

मारंटबेटन ने यूं ही नहीं उन्हें 'वन मैन आमो' कहा था। 
गांधी के न चाहते भी भारत विभाजन व भगत सिंह, सुखदेव 

व राजयुरू को फांसी हुई। राम और कृष्ण को तो अबतारी पुरुष 


माना गया है। तब भी राम-रावण युद्ध हो ही गया। 


उनके वश 


में युद्ध को ठालना नहीं था। गांधी ने भी अपने ते विभाजन टालने 
का पूरा प्रयास किया था। गांधी तो खैर, अधनंगा फकौर था। 


जो मुल्क अपने नावकों का सम्मान 
कोई रोक नहीं सकता। 


करता, उसे गिरने से 


जनबीी फरवत जाए आशा बर्त 9 
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वरिष्ठ समाजवादी नेता 
अकरम हुसैन नहीं रहे 


५7 


अकराम हुसैन 
तब्मा-र०2) 


समाजवादी जन परिषद के वरिष्ठ नेता और पार्टी की पश्चिम 
बंगाल इकाई के अध्यक्ष अकरम हुसैन अब हमारे बीच नहीं 
हैं। उनका 20 दिसंवर 2022 को सुबह निधन हो गया। वे 
75 साल के थे। 

अकरम हसन पिछले कुछ महोने से जर्वस्थ थे। अस्पताल 
से घर आ गए थे। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 
'एकाएक उनको तबीयत खराब हो गई। उन्हें जलपाईगुड़ो के 


स्थार्ीय एक निजी अस्पताल में भरती ऋशाथा गया लेकिन वहीं 
उन्होंने अंतिम सांस लो। 

अकर हर उत्तर बंगाल में सपाजबदी नेताओं-कर्वकताों, 
खासकर मुस्लिम समुदाय के दुवजनो में 'अकरम दा' नाम से 
'पुकारे जाते थे। उनका जन्म जलापाईगड़ी शहर के एक प्राचौन 
संपन्न परिवार में 0 जून 947 को हुआ था। उन्होंने अपने 
शहर में हो फरणे्रदे विद्यालय से उच्च माध्यमिक तक पढ़ाई 
'कौ। उसके बाद आन॑दच॑द्र कालेज से राजनीति शास्त्र विषय में 
आस से स्नातक तक की फद्ई पूरी की। उत्तर वंग विश्वविघ्ालय 
से स्नातकोतर की पढाई पूरो करते के बाद उस्ो विश्व विद्यालय 
से कानून को पढ़ाई पूरो कर जलपागुड़ो जिला अदालत में 
वकालती की। बाद में वे कोलकाता और दूसरे निलों के 
अदालतों में वकालती करने जाया करते थे। गरीबों, खासकर 
अल्पसंख्यकों के अदालती मामलों को निपारने में वे आगे रहते 
थे। उन्होंने वकालतो शुरू करने के पहले कूर्चाचहार कालेन में 
अध्यापकी की। 

वे कालेज में पढ़ाई करते वक्त हो राजनीति से जुड़े और 
'ात्र राजनौति करते हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्ठी में शामिल 
हुए। वे जब कालेज में थे, तभी समाजवादी चिंतक डा. 
'राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों व नौतियोँ से प्रभावित हो गए 
थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। बाद में सोशलिस्ट पायी 
द्वारा संचालित पश्चिम बंग चाव श्रमिक यूनियन से जुड़ गए. 
और चाय श्रमिकों के आंदोलतों में अहम भूमिका निभते रहे। 
खाद में थे उत्तर बंगाल में दलितों और आदिवासियों के 
आंदोलन के अगुआ नेता जुगल किशोर राबबीर और कमल 
बनर्जी के काफी करीब हुए। वे सपाजवादी जन परिषद से 
जुड़े और इस पाटी को ताकतवर बनाने में कमी पोछे नहों 
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जलपाईगुड़ो में शोकसभा 


रहे। वे राजनीतिक आंदोलनों में ही नहों, विभिन्न सामाजिक 
आदोलनो में भी वढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते वे। उन्होंने जलपाइंगुड़ी 
चेलफेयर आर्गनाइजेशन के उपाध्यक्ष के पद पर रह कर 
तरह-तरह के समाज-सेवा के कार्व किए। 

उन्होंने उत्तर बंगाल के पिछड़े मुस्लिप सपुदायों के 
आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिवा। पिछड़े मुस्लिम 
समुदायों को ओबौसी को सूची में शामिल करने कौ मांग को 
लेकर आंदोलन के लिए अनग्रसर मुस्लिम संग्राम समिति के 
गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सेन आयोग के सामने 
मौजूद होने वाली कमिटी में वे थे और उन्होंने आयोग के 
सामने तथ्यों को प्रस्तुत कर पिछड़े मुस्लिम समुदायों को 
ओबीसी को सूचो में शामिल कराने की मांग को पूरा कराया। 

वे छात्रावस्था से हौ आजाद हिंद पुस्तकालय से जुड़े थे 
और अरसे तक पुष्तकालय की संचालन कमिटी के सदस्य 
थे। वे दलित और आदिवासियों के अधिकारों ओर विफित 
मांगों को लेकर “उत्तर बंग तपसिलो जाति ओ आदिवासी 
संगठन' के सहयोगी थे। संगठन के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा 
लेने में कभी भो पीछे नहीं रहे। वे अहिंसा, स्वालंबन, समता 


और वैकल्पिक विचारों को लेकर चलने वाले 'समता केंद्र" 
के सदस्य थे। वे समतामूलक व्यवस्था में विश्वास करते थे। 
वे जाति व धर्म के नाम पर सताए व पीड़ित लोगों के प्रति 
केबल सहानुभूति ही नहीं रखते, बल्कि उनकी मदद के लिए 
खड़े रहते थे। जोचन के आखिए समय तक वे सत्य और 
निष्ठा के साथ समाजवादी राजनीति, श्रमिक आंदोलन, समाज 
सेवा और सामानिक आंदोलनो में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। 

उत्तर बंग तरपसली जाति वो आदिवासी संगठन (उत्लाया), 
समता केंद्र, समाजवादो जन परिषद, पश्तिम बंग चाय श्रमिक 
यूनियन को ओर से जलपाईुड़ी के नेताजी सुभाष फाइंडेशन 
के हॉल में अकरम हसेन के प्रति शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त 
करने बावत स्मरण सभा आवोजित को गई। अखिल वंधु 
सरकार ने उसको अध्यक्षता को | मिहिर सेन, कमल बनजी, 
शबनम, रंजीत कुमार राव, तुलसी धर, निर्मल घोष दस्‍्तीकार, 
नरेन दास, पूर्व विधायक गोविंद राय, अमल राव, अबुल 
हसन, मनोतोष प्रमाणिक, प्रदौष बोस, मोमेनर रहपान ने 
अकरम हुसैन के बारे में विस्तार से जिक्र किया और 
अद्धांजलि दी। 


जनवी फरवते जात आशा व ठा 


सामयिक वार्ता 
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बिह्लर आंदोलन के दौरान 974 में पटना के गांधी मैदान में 

जनस्रभा होने वाली थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों 

नेइस जनसभा को किसी भी सूरत में नहीं होने देने का ठान लिवा 

था। पूरे शहर में ।44 थार लागू कर दो गई थी। पूरे इलाके को 

पुलिस छावनो में तब्दोल कर दिया गया था। इसके बावजूद एक 

नाटे कद का युवक पुलिसिवा पेरे के बोच 

से दौड़ गांधी मेदान के बीचोबीच बने मंच 

पर चढ़ गया और माइक से ऐलान करने | 

जलगा - भाइयो-कहनो... | पुलिस के जवान 

हतभ्रद और बौखलाए मंच को ओर दोड़े है 

और उन्होंने उस युवक को दबोच लिया। 

वहां के जिलाभिकारो विजय शंकर दूबे के 

गुस्से को सोमा नहीं रहौ। वे खुद उस 

चुबक की पिटाई करने लगो और बोलने 

लगे - तू चपरासो का बेटा होकर नेता 

बनने चला है...। उन्होंने वुवक को पीट कर दुरी तरह से घायल कर 

दिया और जेल भेज दिया। सरकार के जुल्म को देख कर जन कवि 

नागार्जुन ने वह रचा - 'आ्तर हुसैन बंद है पटना को जेल में, 

अब गफूर है मस्त सत्ता के खेल में।' गफूर मुख्यमंत्री थे। 
गांधो मेदान में झंडा फहराने वाला युवक था अख्तर हुसैन। 

समाजवादो अख्तर हुसैन का ।। जनवरी को रांचो के एक 

अस्पताल मैं निधन हो गया। वे 67 साल के थे। वे आरे से 

अस्वस्थ थे। उनकी पत्नी सवीना नाज और दो बेटियां हैं। 
अख्तर हुसेन के पिता हाफिज हुसेन पटना कालेजियट स्कूल 

के कमंचारी थे। वे रसायन प्रयोगशाला पें कार्यरत थे। उनकी 

पांच संताने थीं। संतानों में अख्तर हुसैन बड़े बेटे थे। हाफिज 

चाचा पर अपने बोर्वी-बच्चों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों 

की देखभाल करने कौ जिम्मेदारी थी। स्कूल से मिलने वाली 

तनख्वाह से गृहस्थो का चलना मुश्किल था। वे शाम को बड़ी 

बनाने का काम करते ये। अख्तर हसेन की ठोक से पढ़ाई- 

जलिखाई नहीं हो पाई। 


६. फॉक्नरख्याआउ॥ 7 


अख्तर हुसैन नहीं रहे 


'रामनाथ ठाकूर ने आत्तर हुसैन को अपने पिता बड़े समाजवादी 
नेता कांरो ताकुर से मिलवाया। अख्तर हरोन समाजवादी राननोतिक 
गतिविधियों में शामिल हो गए। उनकी 97 में समाजवादी नेता 
व चितक किशन पटनायक से मुलाकात हुई। वे किशन जी के 
संगठन लोहिया विचार मंच में शामिल हो गए। लोहिया विचार मंच 
के सदस्य के रूप में उन्होंने बिहार आंदोलन 
में अहम भूमिका निभाई। किशन पटनावक 
के साथ रहने की वजह से वे 977 में जनता 
चाटी में शामिल नहीं हुए। काफी पहले उनको 
पूरी ठाकुर से भी दूरी बन गई थी। लोहिया 
विचार मंच के बाद जब किशन पटनायक 
ऊ आगुया३ में समता साउत का पर हुआ 
तो वे उसमें शामिल हो गए। शुरू में वे 
साम॑विक वाता के प्रकाशक भी रहे। लेकिन 
समता संगठन में कुछ समय रहने के बाद वे 
गैर सरकारो संगठनों से जुड़ गए और किशन पटनायक से 
अलग हो गए। 

990 में बिहार में लालू प्रसाद की जनता दल को सरकार 
बनो तो लालू प्रसाद ने उन्हें 5 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष 
बनाया। बिहार आंदोलन से लालू प्रसाद उभरे थे ओर अछ्तर 
हुरनेन थी। लालू प्रसाद ने उन्हें अपने करीब किया। लेकि- 
पल स्पभाव के एसह से उनका सार प्रसाद से गो रे गड। 
ताकतवर नेता के सामने बिना लागलपेट धड़ल्ले से अपनी बात 
कह देना उनका स्वाभाव वा। एक बार विधानसभा चुनाव में वे 
उम्मौदबार होते-होते रह गए। किसी पूंजीपत को टिकट मिल 
गया। वे कलकत्ता (अब कोलकाता) के हाथ रिक्शा को हटाए 
जाने के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे। 

मालो हालत में रांची कौ सबोना नाज का उनका साथ मिला। 
उन्होंने उन्हें अपना बना लिया और आख़िर तक उनकी देखभाल 
कौ। अज्तर हसैन पटना से आकर रांची ही रहने लगे और 
आएिरी सांस रांची में ही ली। 
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